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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 दशको-द्रनाथ  सड़क

 ८२.  wt  भक्त  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २१  १९६०  के

 तारांकित war  संख्या  १६१६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 रुड़की-हरिद्वार-जोशीमठ-बद्रीनाथ  सड़क  के  निर्माण  तथा  विकास  में  अब  तक

 क्या  प्रगति हुई

 सड़क  के  प्रत्येक  भाग  के  लिए  मंजूर  की  गई  राशि  में  से  wa  तक  कितनी-कितनी

 राशि  का  भुगतान  किया  गया

 किसी  नगर  कौर  रुद्रप्रयाग  के  बीच  की  सड़क  के  विकास के  लिए  ८५  लाख

 ध  के  स्वीकृत  अनुमानित  व्यय  के  सम्बन्ध  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई

 जोशीमठ  से  बद्रीनाथ  तक  मोटर  की  सड़क  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जा
 रही

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  राज
 :  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  विवरण  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ४२]

 इस  के  लिए  ठेका  दियो  गया  है  सडक  चौड़ी  करने  का  काम  हाल  हीं  में

 शुरू  ga  है
 ।

 यह  सूचना  सार्वजनिक  हित  में  देना  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  wea
 aT]  इस  विवरण  में  बताया  गया  हैं  कि  जो  ३८  ey  are  रुपये

 भारत  सरकार  ने  स्वीकार  किए  उनमें  से  तक
 ३०

 '
 ६८५

 लाख  रुपयों
 का

 ही  उत्तर

 ee  आक
 प्रदेश  सरकार  उपयोग  कर  सकी  क्या  केन्द्रीय सरकार  इस  प्रग

 त

 मे  सन्तुष्ट  है  पौर

 रद्द

 1666  (Ai)
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 बदी  नहीं  तो  क्या
 इस

 बारे  में  कुछ  wh  तेज़ी  से  कदम  उठाने  का  विचार  किया  जा  रहा

 हे

 भी  राज  ये  कायें  ही  ऐसा  है  कि  इसमें  विलम्ब  होता  है  क्योंकि

 इसके  तखमीने बनाने  तखमीनों  की  मंजूरी  उनकी  जांच  में  काफी  समय  लगता

 इसके  अतिरिक्त  ठेकेदारों  की  छांट  में  भी  काफी  समय  लगता  फिर  बहुत  से  टुकड़े

 पहाड़ी  थ  इस  प्रकार  के  हैं  कि  वहां  भी  कुछ  समय  लगता  है  ।  मगर  में  यह  नहीं कह

 सकता  कि  हम  सन्तुष्ट  हैं  उस  प्रगति  से  ।
 हमारी  यही  कोशिश  है  कि  प्रगति  की  गति  को  कुछ

 कौर  बढ़ाया जाए

 att  दोहन  श्री मनु  जोशीमठ  से  बद्रीनाथ  की  सड़क  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि

 इसके  बारे  में  सूचना  देना  सावंजनिक  हित  में  ठीक  नहीं  होगा ।  पर  कम  से  कम  यह  बतलाने

 की  तो  कृपा  की  जाए  कि  क्या  सड़क  बनाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  या  नहीं

 किया  गया  यह  सड़क  बनेगी  भी  या  नहीं  बनेगी  ?

 श्री  राज  बहादुर  :.  नगर  यही  बता  दिया  जाए  तो  फिर  मेरे  ख्याल
 से

 बताने  में

 कुछ  बाकी  नहीं  रह  जाएगा
 ।

 fet  बांग शि  ठाकुर  :  क्या  केदारनाथ  में  भी  कोई  सड़क  बनाई  जा  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  दूसरी  बात

 fat  इस  सड़क  के  सामरिक  महत्व  को  देखते  हुये  क्या  इस  संबंध  में  कोई

 कदम  उठायें  जायेंगे  कि  इस  काम  में  तेजी  लायी  जाये  कौर  इसे  पूरा  किया  जाय े?

 श्री राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है  कि  सीमान्त  सड़कों
 के

 बनाने  की

 जिम्मेदारी  सीमान्त  सड़क  विकास  मण्डल  पर  है  ।  वे  ही  इस  संबंध  में  कुछ  बता  सकते

 थी  गोरे  :  उसका  प्रभारी  मंत्री  कोन  है
 ?  हमें  किसी  न  किसी  से  उत्तर  मिलना

 चाहिए ?

 परिवहन  तथा  संचार
 मंत्री  प०  सुब्बाराव )  में  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।

 सीमान्त  सड़क  विकास  मण्डल  के  सभापति  प्रधान  मंत्री  हैं  उपसभापति  प्रतिरक्षा

 मंत्री  परिवहन  मंत्रालय  का  सचिव  सदस्य  ये  प्रश्न  हमसे  इसलिये  पूछे  जाते  हैं

 क्योंकि इनਂ  सड़कों  के  प्राय-व्ययन  राशि  परिवहन  मंत्रालय  के  ग्रन्तगंत  रखी  जाती

 यदि  माननीय  सदस्य  जानकारी  चाहत  यह  अधिक  प्रिया  होगा  कि  सीमान्त

 सड़क  विकास  मण्डल  से  एक  पृथक्  प्रदान  पूछें  प्रौढ़  तब  प्रधान  मंत्री  या
 प्रतिरक्षा

 मंत्री  उसका
 ठीक-ठीक उत्तर

 श्री  गोरे  :  जब  कि  यह  प्रदान  पूछा  गया  है  तो  क्या  इसके  लिये  उत्तरदायी मंत्री  का

 agi  उपस्थित  रहना  गतंव्य  नहीं  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  जो  जानकारी  माननीय  सदस्य  चाहते  वे  उस  संबंध  में  उसी

 हि
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 fait  गोरे  जब  प्रदान  कर  लिया  गया  हे  तो  मंत्री  महोदय  को  यहां  उपस्थिति

 होना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  अगला  प्रश्न  ।

 मालभाड़ा  की  दरें

 क्या  प्र रिज हुन  तथा  संवार  मंत्री  ५  FEqo Teed.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 के  तारांकित प्रशन  संख्या  १७३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 \  a
 (ex

 )  समुद्र  पार  ब्यापार  में  मालभाड़ा  की  दरों  को  विनियमित  करने  के  लिए

 इस  संबंध  में  अमरीकी  विधि  की  तरह  संविहित  शक्तियां  प्राप्त  करने  की  योजना  पर  सरकार

 ने  विचार  frat  2;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 तय  संवार  संचालक  में  राज्य-मंत्री  राज  (a)

 समुद्र  पार  व्यापार में  मालभाड़ा  की
 दरों

 को
 विनियमित  करने  के  लिये  संविहित  शक्तियां

 प्राप्त  करने  के  ged  पर  संबंधित  नौवहन  हितों  के  versal  से  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 एक  पूर्वे  प्रदान  के  उत्तर  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 इस  प्रस्थापना  से  हमारे  निर्यात  व्यापार  को  संरक्षण  मिलेगा  ।
 इस  बात  को  देखते  हुये  इस

 मामले  में  शीघ्रता  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 पथी  राज  बहादुर
 :

 नौवहन  परामशंदात्री  समिति  जिसमें  भारतीय  नौवहन  समुदायों

 उसने  अपने  विचार  प्रकट तथा  विदेशी  नौवहन  समवायों  के  प्रतिनिधि  पूछा  गया  था  |

 किये  हैं  ।  जबकि  विदेशी  नौवहन  समवाय  इसके  विरुद्ध  भारतीय  नौवहन  समुदायों

 ने  कहा  है  कि  इसे  प्राप्त  कर  लिया  किन्तु  इस  जैसा  कि  मैंने

 प्रस्ताव  विचाराधीन  ate  हम  परिस्थिति  का  निरीक्षण  करेंग े।

 पत्री  तंगामणि
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  भिन्न-भिन्न  विचार  प्रकट  किये  गये

 हैं  क्या  उनके  कारण  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  रह  करना  चाहती  है  ।

 fae  राज  जी  इसे  रह  करने  का  कोई  नहीं  जैसा  मैंने

 सारे  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  जिन  बातों  से  हमारे  निर्वात  के  संवर्धन

 में  बाघा  उत्पन्न  होती  उन्हें  दूर  करने  के  लिये  उपाय  करने  की  श्रावस्यकता  है  ।  उसी

 प्रसंग  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा

 िच्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 ।  |

 डाक  सेवायें

 *  ८६४.
 थी  पद्म  देव

 :
 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  बहुत  से  |  |  मक  ह  स्थानों  पर  डाक  कई  महीनों  के

 मूल  अंग्रेज़ी
 में
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 क्या  सरकार  कों  यह  भी  fated  है  कि  वहां  डाकघर  a  होने  के  कारण  ....

 पाने  वालों  को  भ्र पनी  पैशन  लेने  के  लिए  दूर-दूर के  स्थानों  में  जाना  पड़ता  है  कौर  वहां  भों

 we  बहुत  कठिनाई  होती  है  क्योंकि  वहां  कई  बार  उनको  गवाह  नहीं  मिलते  ;  ak

 यदि  तो  इस  विषय  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है
 ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  राज  उन  गांवों

 को  छोड़कर  जो  डाक  वाले  गांव  नहीं  हैं  तथा  सेन्ट्रल  परिमण्डल  के  कुछ  गांवों  को  छोड़कर

 भारत  के  किसी  भी  गांव  में  डाक  बांटने  में  एक  महीने  से  भ्रमित  की  देरी  नहीं  होती
 ।

 कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जहां  पेशन  पाने  वालों  को  al  पेंशन  लेने  के  लिए  डाकघर

 तक  पहुंचने  में  कुछ  दूरी  तक  चलना  पड़ता  है
 ।  डाक  विभाग  के  पेंशन  पाने  वालों  को  पहचान

 कराने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  किन्तु  सैनिक  व्यक्तियों  की  पहचान  के  लिए  कुछ  कठिनाई

 हो  सकती है  |

 यह  मामला  विचाराधीन है

 श्री  पद्म देव  :  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  भली  भांति  मालूम  है  कि  खास  तौर  से

 जो  बाडेन में  पुलिस  उनके  लिए  जो  शेड्यूल टाइम  उससे भी  कई  कई  दिन  बाद  डाक  उनको

 पहुंचती है  उन  लोगों  के  लिए  खास  तौर  पर  क्या  सरकार  किसी  तरह  का  प्रबन्ध  करने

 की  feat रखती

 डा०  प०८०  सुब्बरायन  इसका  कारण  यह  है  कि  कभी-कभी  ये  स्थान  से  ढक  जाते

 रास्ता  साफ  न  होने  के  कारण  डाक  देने  वाले  हमारे  आदमी  वहां  नहीं  पहुंच  पाते  हैं
 ।

 कभी-कभी  डाक  समय  पर  नहीं  पहुंच  पाती  है  ।

 श्री  पद्म  देव  :  माननीय मंत्री  जी  ने  कहा  कि  एक  महीने  के  आद  कहीं  भी  डाक  नहीं

 पहुंचती है  लेकिन  वास्तविकता यह  है  कि  एक  एक  पोस्टमैन  एक  डाकस्वाने  में  रखा  जाता

 है  जिसके  gas  कम  से  कम  सौ  मुरब्बा  मील  का  क्षेत्र  होता  है  पूरा  करने  के  लिए  कौर  लोगों

 को  कई  दफा  दो  दो  wie  तीन  तीन  महीने  बाद  डाक  पहुंचती  माननीय  मंत्री

 ली  को  इंसकी  साक्षियां  चाहियें  तो  में  उनको  देने  के  लिए  तैयार

 डा०
 पृ०  सुब्बरायन  :  माननीय  सदस्य  का  अनुभव  दूसरा  होगा

 |  मेंने जो  कुत्

 विभागीय  लोगों  से  सुना  हैं  वह  यह  है  कि  जब  भी  मागं  चलने  योग्य  होता  डाक  ठीक

 समय  पर  पहुंच  जाती  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त, जैसा कि मेंने कहा जैसा  कि  मेंने  वहां  पहाड़ी  रास्ते  हैं  भ्र

 दूरी  लोगों  की  कल्पना  से  अधिक  है  ।  अन्तिम  स्थान  तक  पहुंचने  के  लिये  लोगों  को  १२

 सील  तक  का  चक्कर  पड़  जाता  है  कौर  प्रतीत यह  होता  है  कि  दह  स्थान १  २  मील  दूर  ही

 समयानुसार चलना  जब  कि  से  जमीन  ढकी  हुई  बहुत ही  कठिन

 श्री  हेम राज  जिन  स्थानों  पर  yaya  सैनिक  अधिक  मात्रा  में  क्या  वहां

 शाखा  डाकघरों  को  उप  डाकघरों  में  बदला  जायेगा  ताकि  डाक  एकत्र  करने  के  केन्द्र  निकट

 हो

 तलाश  प८०

 है  घौर  के
 केवल  १०००  रुपयें  की

 हम  इस
 संबंध  में  नियमों

 से
 बंधे  हुये  जब  गांव  की

 ew
 सख्या  २०००

 स्नान

 atc  नग्न ज
 नान

 +  कि  ४  के  |
 eee

 ही  हानि  होती
 तभी  ऐसे  क्षेत्रों  में  _

 मसल  अंग्रेज़ी  में
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 डाकघर खोले  जाते  किन्तु  कुछ  दशा  में  अतिरिक्त  विभागीय  कार्यालय  भी  खोले

 जाते  किन्तु  जब  उससे  अधिक  हानि  होने  लगती  है  जब  तक  कि  गांव  का  कोई  व्यक्ति

 भ्रथवा  गांव  के  प्रति  दिलचस्पी  रखने  वाले  अरन्य  व्यक्ति  इतने
 ककी  गारंटी  नदीं  दे  हम  ढाक

 घर  नहीं  खोलते  ।

 लाला  रचित  राम
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  को  महसूस  करते  हैं  कि  arent

 के  बारह  चो  बाद  भी  डाक  इतनी  देर  से  पहुंचती  है  कि  एक  महीना  तक  लग  जाता

 क्या  वे  इस  पीरियड  को  कुछ
 कम

 नहीं  कर  सकते
 ?

 डा० |" ह ५  सुब्बाराव  :  माननीय सदस्य  का  कहना  है  :
 ग्रा लादी

 के  बारह  वर्ष  बाद

 भी  पड  मदि  बे  राज्य  की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  जानते  हों  we  यह  पता  हो  कि

 हम  कौन-कौन  सी  विकास  परियोजनायें  area  कर  रहे  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  इस

 प्रदान  को  नहीं  इस  बात  के  उत्तर में  कि  क्या  डाकघर  नहीं  खोले जा  सकते  हैं  यह  कह

 सकता  हूं  कि  हम  शीघ्रातिशीघ्र  डाकघर  खोलने  की  कोदरा  कर  रहे  माननीय  सदस्य

 को  यह  मालूम  होना  चाहिए  हमने  प्रथम  योजना  में  YX,090  डाकघर  खोलने

 का  लक्ष्य  समय  पर  पुरा  कर  लिया
 ।  2,000  तक  डाकघर  खोले

 ७५,०००  में  से  २,०००  खोले  जाने  हैं  जो  कि  wrt  योजना  की  अवधि  से  पुर्व  ही

 खुल  जायेंगे  ।

 लाला
 उचित  रास

 :
 मेर  सवाल  का  जवाब  नहीं  मंत्री  महोदय  ने

 कौर

 बातें  कही  है
 ।

 राज  कल
 जो  एक  महीने  का

 समय  लगता  क्या  श्राप  उसको  पंद्रह  दिल

 करेंगे  ?
 क्या  समय  में  कमी  नहीं  की  जा  सकती  ?

 डा०  प०  सुब्बरायन  :  से  उस  बारे  में  बता  चुका  हूं
 ।  किन्तु  माननीय  सदस्य

 मेरी  भाषा  नहीं  समझ  पाते  प्रौढ़  में  उनको  भाषा  नहीं  समझ  पाता  हूं  ।  में  बता  चुका  हूं  कि a

 उसमें कमी  नहीं  की  जा  सकती  |

 थी  प्र०  चं०  क्या  ऐसे  स्थानों  में  जहां  की  आबादी  २०००  है  सरकार  की

 ब्रांच  डाकघर  खोलने  की  नीति  हैं  ?  क्या  उस  सम्बंध  में  कोई  नियम हूँ  ?

 डा०  प०  सुब्बाराव :  में  इस  बारे  में  बता  चुका  हूं
 a

 मतवालों  सम्बन्धी  aq  समिति

 थ  द

 fe  का पाथा, चा: चक रासेददर  टाटिया  :

 क्या  खाया  तथा  कृषि  मंत्री  १९  १९६०  के  तारांकित  war  संख्या  XXe  के

 उत्तर  के  संबंध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मामलों  के  विक़ास  के
 लिए एक  अरस्तू  समिति

 स्थापित  करने  के  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई

 मंत्री  पं०  देखता )  मसालो ंके  विकास  के  लिये  एक  वस्तु
 समिति

 स्थापित  करने  के  wer  पर  अभी  भारत  सरकार  विचार  कर  रही

 क अ  का
 यह  बहुत

 समय  हे  ल्  रहा  ™  bad
 निर्णय

 हो
 ~ ee

 tye  अंग्रेजी  में
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 डिग०
 do  ०  बामकी  में  जानता  हूं  कि  हम  निर्णय  करने  में  शीघ्रता  नहीं  कर

 पाये  किन्तु  इसके  पक्ष  में  ak  विपक्ष  में  बहुत  सी  बातें  इस  बीच  में  मसाला

 निर्यात  समर्थन  ने  समिति
 बन

 गई  है
 ।

 हम  इसके  प्रच्छे  कौर  बुरे  पहलुओं  पर  विचार

 कर  रहे  है ं।

 tet  प्राचीर  कया  निर्यात  संवर्धन  समिति  केवल  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  ही  2?

 उत्पादन मुख्य  है  ।  इस  दृष्टिकोण  क्या  इस  मामले  के  बारे  में  शीघ्र  frig

 फिया  जायेगा ?

 डा० क्षण  कृषि  मंत्रालय  भी  इसी  बात  पर  जोर  दे  रहा

 शी  वॉरियर  :
 एक  ga  wet  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  कृषि  मंत्रालय

 तथा  योजना  के  बीच  कुछ  मतभेद  क्या  अब  वह  मतभेद दूर  हो  गया  त्व

 इस  मामले  के  संबंध में  atta  निर्णय  हो  ही  जाना  चाहिए  ।

 पृ०  का०  देशमुख
 :

 mit  पुरी  तरह्  से  नहीं  ।

 tat  तंगामणि  :  यह  देखते  हुये  कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌  ने  यह  सिफारिश

 की  है  कि  एसी  समिति  बनाई  जाये  तथा  एक  ड  पर  माननीय  मंत्री  ने  भी  सभा

 में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  इलायची  से  विदेशी  मुद्रा  की  बहुत  प्राप्ति  होती  में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  इतनी  देर  क्यों  कि  जा  रही  क्या  सरकार  ऐसी  समिति  या  are  की

 स्थापना  करेगी ?

 पृ०  का  दीवाने
 :  एक  विचार  यह  व्यक्त  किया  गया  है  कि  ऐसी  समितियों

 की  स्थापना  करते ही  व्यय  बढ़  हम  यह  कोशिश  कर रह ेहैं  कि  ऐसा  विचार  न

 बन  पाये  |

 दीमक से  बचाव

 ae  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :.

 1  डा०  रास  सुभग  सिंह  म

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  फसलों  को  कौर  सरकारी  इमारतों  में  लकड़ी  की

 भंडारों  में  रखी  गयी  किताबों  ate  भ्र भि लेखों को  दीमक  से  प्रति  वर्ष  लगभग  कितने

 रुपयें  का  नुक्सान  होता  इस  संबंध  में  क्या  कोई  कज  रखे  गये  हैं

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  संबंध  में  संरक्षण  के  क्या  उपाय  किये  गय  हैं
 ?

 पु कृषि  मंत्री
 पं०  झा०  क  श्रीमान

 प्रत  उपन्न  नहीं  होता  ।

 विभिन्न  चीजों  के  लिये  विभिन्न  तरीके  अपनाये  जाते  सरकारी
 भंडारों

 लगा  सामान  को  दीमक  से  बचाने  के  लिये  Hosoet  छिड़का  जाता  भूप  दिलाई  जाती

 1  मूल  अंग्रेज़ों में
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 दीमक  से  रक्षा  करने  वाले  रसायनों  तथा  नेपों  का  प्रयोग  किया  जाता  फसलों के

 लिये  आर्गेनिक  शौर  इन गे निक  कीड़ा ना दक  चीजें  काम  में  लाई  जाती

 पीसती  इला  पाल चौ बरी  :  दीमक  के  नियंत्रण  के  लिये  अनाज  के  संबंघ

 रेडियो  झराइसोटाप  का  प्रयोग  किया  जाया  भारत  में  ऐसा  कोई  प्रयोग  किया

 गया

 डा०  पं०  ato  रेडियो  श्राइसोटाप हाल  की  चीज  है
 जिसे

 हम
 सब  प्रकार

 के  इनुस  धान  के  लिये  काम  में  ला  रहे  मुझे  पता  नहीं
 कि

 कभी  तक  हमने  दीमक  की
 समस्या

 थर  विचार किया

 गोमती  इला  पाल चो धरी
 :

 क्या  हमने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  भांति  विशेषरूप

 से हूँ खाने  की  चीजों  के  लिये  दीमक  विरोधी  कोई  वस्तु  निकाली  है  क्योंकि  दीमक
 से

 बहुत

 नुक्सान  होता  है
 ?

 पड़ा  पं०  झा०  देशमुख :  भंडारों  के  संबंध  हमारे  सभी  भंडारों  में
 दीमक

 से

 बचाव  के  उपाय  किये  गये  हैं  ate  कोई  भी  नुकसान  नहीं  ga

 श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  में  केवल  फसलों  को  होने  वाली  क्षति  के  बारे  में  कह  रही

 हु  ॥,

 fate  Yo
 mo  देशमुख  :

 हम  उस  संबंध  में  जांच  पड़ताल  करेंगे
 ।

 भु-पारेषण

 +

 लाचार

 T¥aeR,
 att  जीत  fag  सरहदी  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wader  से  भू-संरक्षण  विशेषज्ञों  का  एक  दल  ait  हाल  में  भारत  श्राया

 यदि  तो  उसने  किन  किन  राज्यों  का  दौरा  किया

 नया  उसने  कोई  रिपोर्ट  पेश  की  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  राय

 पुर्षि  मंत्री
 पं०  ato  :  संयुक्त राज्य  अमेरिका  के  कृषि  विभाग

 के  भू-संरक्षण  सेवा  के  प्रशासक  श्री  डान०  ए०  विलियम्स भू  तथा
 जल

 संरक्षण  परामर्शदाता  के
 रूप  में  भारत  ae  थे  ।

 वे  उत्तर  मध्य  ग्रान्ट्स  मैसूर

 तथा  मद्रास गये  थे

 at,  श्रीमान

 रिपोर्ट  सरकार
 के

 विचाराधीन

 मूल  अंग्रेजी  में  |]
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 ts  लाचार  :  क्या  इस  समिति  में  कोई  बाढ़  नियंत्रण  विशेषज्ञ  भी  था
 ?

 डा पं  wo
 देशमुख  :  जी  इसका  बाढ़  नियंत्रण  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 अज  राज  सिह  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  कहा  कि  दल  उत्तर  प्रदेश  भी  गया

 कया  दल  ने  चम्बल  प्रौढ़  जमुना  के  क्षेत्र  का  निरीक्षण  किया  था  क्या  उसने  चम्बल  तथा

 जमुना  के  ag  में  भू-संरक्षण  के  संबंध  में  कोई  सिफारिशें  की

 पढा०  पे०  दा०  :  दल  में  एक  ही  | विशेषज्ञ  इसने  wet  एका

 निरीक्षण  किया  था  तथा  यह  भी  देखा  था  कि  उन्हें  कृषि  योग्य  बनाया  जा  सकता  है  बा  नही ं।

 we  भी  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।

 fat  क क  दन  की  मुख्य  सिफ़ारिशों कया

 प०  RTo  देशम  वे  बहुत  लम्बी  मेरे  पास  रिपोर्टे है  ।
 ह

 सचिव

 area
 सभा-पटन  पर  रख  सकता  हूं  यदि  माननीय  सदस्य  ऐसा  चाहते Ted  @!

 foe  महोदय  :  वे  उसकी  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रख  दें
 ।

 क्या  कोई  भी
 प्रति  नहीं

 डा पूठ पं०  mo  देशमुख  :  में  कुद  प्रतियां  रख  सकता  हूं
 ।

 महोदय  :  ठीक है  ,  उन्हें  पुस्तकालय में  रख  दिया  जाये

 जरी  चिंतामणि  पार्णिप्रह्ी  :  इस  दल  ने  कछ  ही  राज्यों  का  निरीक्षण  क्यों  किया  ?  कया  शरारत

 के
 इन्हीं  राज्यों  में  भू-संरक्षण  की  समस्या  विकट  है

 ?

 डा०  पं०  ao  देशम  :  हम  विशेष  प्रकार  के  क्षेत्र  चने  थे  ।  इस  प्रकार  का  विशेषज्ञ सब

 क्षेत्रों  का  निरीक्षण  नहीं  कर  सकता  जब  तक  एक  विशेष  प्रकार  की  भूमि  के  लिये  इस  प्रकार  के

 संरक्षण  के  बारे  में  विचार  करना  है  ।

 चरी  हेम  राज  rat  यह  सच  है  कि  सिन्धु  नदी  के  बेसिन  में  भूमि  का  कटाव  बहुत  ज्यादा  है
 भर

 क्या  उस  क्षेत्र  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है
 ?

 डा०  प्०  झा०  देशमुख  :  एक  ही  व्यक्ति  सर्वेक्षण  नहीं  कर  सकता  था
 ।

 क्या  समस्यायें हैं  ae

 उन्हें  किस  प्रकार  सुलझाना  केवल  इस  पर  ही  विचार  किया  गया  है  ।  हमें  पता  है  कि  इन  नदियों

 कितना  कटाव  कर  दिया  है  ।

 श्री  भ्रतजद  चली  बराबर  शिकायतें हुई  हैं  कि  प्रासाद  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  झूम  प्रकार  की

 कामत
 से  ब्रह्मपुत्र  नदी  में  मिट्टी  भरती  जा  रही  इस  दल  से  श्रीराम का  सर्वेक्षण  करने  तथा  यह

 पता  लगाने के  लिये  कि  क्या  वहां  भू-संरक्षण  ध्रावस्यक  क्यों  नहीं  कहा  गया
 ?

 प्रथा  पं०  mo  देवास :  हमें  की  समस्या  का  ज्ञान  हेट्रो  जैसा  मेँ  ने  कहा  हम  सब

 स्थानों  का  सर्वे  नहीं  करा  सकें  ।  भ्राता  की  समस्या  aga  ड़ी  है  शौर  हम  इस  की  कौर  ध्यान

 दे  रहे  हैं  ।

 पी  ज्  do  बचदा  :  wine  चाय  की  anc  द्वारा  सर  से  बड़ी  मात्रा  सें  fest ver  पैदा

 करता
 हूं

 ।
 श्री

 श्रीमद  अरली  की  माँ  में  भी  यह  पूछता हूं  कि  इस  दल  से  आसाम  का  दौरा  करने
 को  हों  नहीं क कहा  गया

 ह

 मूल  भंध्रेजी  में
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 पुच्चच्यल  महोदय  :  क्या  अन्य  राज्यों  को  भी  दल  को  अजन  का  विचार है  ?

 डा०  पृ०
 दा

 ०  देश मत प्ले  विंमान  दल  ने  अपना  काम  पूरा  कर  लिया  है
 ।

 यहां  एक  ही
 सज्जन

 जाये  थे  ।  यह  ठोक  है  कि  इस  से  rea  er  नहीं  हो  जाता  ।  कुछ  विशिष्ट  सदस्यों  पर  सलाह  देने

 के  लिये  ही  सर्वे  म  किया  गया  था  ।  हम  बराबर  ऐसा  कर  रहे  हैं
 ।  जहां  तक  हमारे  विशेषज्ञों  का

 संबंध

 किसी  को  भी  ऐसा  महसूस  नवदीं  करना  चाहिये  कि  किसी  विशिष्ट  पहलू
 की

 ate
 की

 गई  है

 fat  रामकृष्ण  न्या  सरकार  को  fe  साक्षर
 में  मिट्टी  जमा  होने

 के  बारे  में

 कोई  शिकायत  मिली  है  शौर  यदि  हां  तो  क्या  वहां  भी  कोई  विशेषज्ञ  दल  भेजने  का  विचार  है
 ?

 पूछा de
 ao

 aq:  मुझे  पूर्वे  सूचना  चाहिय े।

 fo  वॉरियर  :  क्या  सरकार  के  पथ  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  कि  इस  दल  ने  जिन  भागों  FT

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  उन  किशोर  उन  भागों का  जहां  वर्षा  aga  अधिक  होती है
 सब क्षण

 कराया  लाये
 ?

 पैदा पं०  दा
 ०  इस  का  तृतीय  योजना  में  से  भ्रमित  ध्यान  रखा  जायेगा

 |

 दीवाने  ठप्पा  :  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  विशेषज्ञ  को  बुलाया  था  aaa  पैकेज  कार्यक्रम

 के  भ्न्तगंत वह  पाया  था  ?

 पडा०  do  वा०
 देशमुख  इस  तरा  पैकेज  कार्यक्रम  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।  म्रमेरीका  की

 सरकार  तथा  sare  बीच  यह  तय  हो  गया  था  ।

 श्री  लाचार  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  दल  मैसुर  राज्य  भया  था  ।  क्या  इस  ने  दक्षिणी

 भाव  का  सर्वेक्षण  किया  था  waza  पश्चिमी  तट  का  सर्वेक्षण  भी  किया था  ?

 forma  महोदय  :  यह  ब्यौरे की  बातें  हैं  ।

 पूरा  हਂ  |: 1 है  देशमुख  उस  बारे  में  नहीं  बता  सकता  |

 जम्म-श्रीनगर  राजपथ  पर  चट्टानों  का  रिरना

 पे *९०९  wt  रघुनाथ fag  :  बया  परिवहन  तथा  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जम्मू  को  श्रीनगर  से  मिलाने  वाले  राजपथ  पर  चट्टानों  का  गिरना  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा

 रही है
 ?

 तथा  tare  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  राज्य  सरकार  से  रोकने

 वाली  दीवारें  बनाने  के  लिये  wer  गया  है  ।  उन  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  quis  की  ates  भाग

 मजबूत  बनाने  के  लिये  वे  ढ़ाल  पर  पेड़  लगा  दें  ।

 fat  रघुनाथ  सिह  :  कयोंकि  जम्म  eri एक  निर्धन  राज्य है  केद्रीय  र  इस

 राजपथ  की  रक्षा  के  लिये  क्या  झंसदान  देगी
 ?

 fat  राज  यह  एक  राष्ट्रीय राजपथ  है  बौर  उसको  कायम  रखने  का  सारा  व्यय

 a
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 शनि  सीमाए
 सड़क  CACC  नीति  | इस  में  कुछ  दे

 ।

 थ  से

 मूल  अंग्रेजी  में
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 1*€०३.  श्री  दासी  रेडडी
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  य  ह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  ६  महीनों  में  आर्थर  प्रदेश  में  बार  बार  भूकम्प  पराया

 यदि हां
 तो

 किन  किन  जगहों  पर  ae  कब  कब  भूकम्प

 भूकम्प  के  कारण  क्या  असर  सनौर

 क्या
 उस  के

 परिणामस्वरूप
 कोई  है

 जी  नहीं । गम्रवेनिक उ  उड्डयन  उपमंत्री  महीउदह्ीन )

 (  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 शान  को  खती

 1*६०४.  डा०  रास  सुलग सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ग्रह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 क्या  सरकर ने  कुड  से  नये  किस्मो ंके  घान  उपयोग चाल  करने  के  लिये  जो
 बाढ़

 और  रुके  पानी  में  भी  हर  सके  एक  समिति  नियत  की  शर

 यदि  तो  क्या इन  नये  किस्मों के  धा  का  प्रयोग  कर  लिया  गया
 है  ?

 कृषि  मंत्री  प०  हवा  |  )  जी  ar

 समिति के  गठन  को  हाल  ही  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  कौर  शीघ्र  ही  यह  कार्य  आरम्भ

 कर देगी  |  इतने  समय  में  इस  किस्म  के  घान  के  दामोदर  घाटी  निगम  परियोजना के  जला दायों  में  कुछ

 सफल  प्रयोग  fat  गये  हैं  ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या  इस  किस्म  के  धान  को  उगाने के  लिये  कोई  भ्र ौर  क्षेत्र  भी  चुना

 गया  है
 ?

 डा०  प्‌०  Mo
 :

 जहां  कहीं  भी  इस  का  प्रयोग संभव  हो  सकता है  हम  इसे  इस्तेमाल

 चाहते

 भरी  म०  ato  द्विवेदी  :  डी  की  नई  किस्में  कहां  से  मंगाई  जा  रही  हैं  कौर  क्या  उन  के

 उपयोग  के  लिये  किसी  तरकीब  की  ऑ्रावश्यकता  होती  है
 ?

 डा०  १ हू  त्राण  देशमुख  :  ये  सब  वैरायटीज  हिन्दुस्तान  में  ही  पायी  नाती  हैं
 ।

 इन  में  क्या  संशोधन

 कर के  उन  को  अच्छा  बनाया  जा  सके  इस  की  तरकीब  सोची  जा  रही  है  ।

 taal  त्यागी
 :

 वान  उगाने  के
 इस

 मामले  में  समिति
 का

 क्या  महत्व
 क्या  समिति  धान

 गायेगी  ?
 इस  समिति  के  कृत्य  कया  हैं  ?  ae  आश्चर्य  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  सीधे  यह 4.0  पुच्छ  सकते  हैं  कि  क्या  मंत्रीगण  थान  उगाते

 हैं  ।

 मिल  में
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 3To  प०  झा०
 देशम  भान  उगाने  के  कई  पहल  डोर  यह  केवल  किसी  स्थान  पर  घान  उगते

 देखना हो  नहीं  है
 ।  यह  एक  विशेष  किस्म  है

 ।  यह  उस  मभूमि  में  उगाने  के  लिये  है  जहां  पर  पानी  इकट्ठा
 कर  काफी  समय  तक  ठहरता  है  ।  हम  इन  किस्मों  को  चलाना  और  उपयुक्त  किस्मों  का  पता  लगाना

 चाहते  हैं  ौर  उन  इस्तेमाल  क  प्रचार  करन  चाहन ेहैं  ।  हम  घान  के  साथ  अन्य  फसल  भी  उगाना

 चाहते
 घ् त्  ।  हम  कुछ  मत्स्य  फसल  का  भी  प्रयोग  करेंगें  ।

 पत्नी  त्यागी  :  समिति  इस  में  क्या  कार्य  करेगी  ।  इस  समिति  के  निर्दयता-पद  क्या  हैं

 पड़ा०  do  ato  tana  :  यदि  इस  बारे  में  ब्यौरा  चाहिये  तो  मुझे  पव  सूचना  चाहिये  ।  प्रथम

 तो  यह  एक  विशेषज्ञों की  समिति है  ।  वह  यह  पता  लगायेंग ेकि  किस  प्रकर  की  भूमि  के  लिये  कौन

 सी  किस्म  उ  युक्त  है  ?  कोई  नई  किस्म  निकाली  जा  सकती  उत्पादन  कितना  है  कौर  यह  कसे

 बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  कौन  कौन  से  उधर  की  आवश्यकता  है  आदि  ।

 पेओ  त्यागी  :  क्या  यह  हम  समसे  कि  यह  कु  ड  किसानों  की  एक  TTT  समिति  है  जो  इस  में

 कोर्ट  MTT  करेगी  ?  maa  क्या  यह  है  कि  अनुसंधान  किया  जा  चुका  है  शौर  केवल  इस  घान  का

 प्रचार  किया  जा  रहा  है  ?

 डा०  to  वा०  देशमुख  :  यह  अनुसन्धान  के  लिये  जांच  पड़ताल  है  ।  इनमें  से  कुछ  व्यक्ति

 स्वयं  वैज्ञानिक  है  ale  वे  भी  श्रनुसंत्रान  करेंगे  परन्तु हम  उन
 समस्या ग्र ों  का  भी  पता  लगाना  चाहते

 हैं  जिन  के  बारे  में  झ्रनुसन्यान  झा वश्य  क  होगा
 फिर  वे  श्रतुसन्थान  कार्य  करेंगे  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्या  कटक  में  केन्द्रीय  चावल  अनुसन्धान  संस्था  ने  यह  अनुसन्धान

 श्र  यदि  हां  तो  इस  अनुसन्धान  का  कया  परिणाम  निकला  ?

 पं०  का  देशम  अब  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  कटक  में  एक  बहुत  बढ़िया

 संस्था  होने  हुए  भी  धान  बनाने  के  कई  ऐने  पहलू  हैं  जिन  के  बारे  में  ब्यौरेवार  विचार  ate  विशिष्ट

 अनुसन्धान  की  आवश्यकता  है  ।  इसी  लिये  हम  ने  घान  की  खेती  के  विभिन्न  cea  पर  विचार  करने  के

 लिये  छुक  से  अधिक  समितियां  नियुक्त  की  हैं  ।

 पी  रघुनाथ  सिंह
 :

 एक  बार  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  था  कि  उन्होंने  कुछ  धान  देखा था

 जिस  पर  चीन  में  बच्चे  नृत्य  कर  रहे  थे
 ।

 उस  प्रकार  के  धान  के  बारे  में  प्रयोग  की  क्या  स्थिति  है  ताकि

 हमारे  बच्चे  भी  यहां  धान  पर  नृत्य  कर  सकें
 ?

 प०  झा०
 ager

 :
 एसा  कोई  यान  नहीं  है  जिस  पर  कोई  नृत्य  कर  सके

 ।
 चीनियों  का

 दावा  है  कि
 व

 इतनी  गहन  फसलें  उगा  सकते  हैं  कि  मनुष्य  उन  पर  खड़ा  हो  सके  ।  उस  से  धान  की  किस्म

 का  कोई  ताल्लुक नहीं  है  ।

 इंडियन  कारपोरेशन

 1६०७.  श्री  to  चे  बहु प्रा  :  क्या  परिवहन  तवा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  gan  स्थित  सात  स्टेशन  गैर-सरकारी

 एजेन्सियों को  सौंप  देने  की  कोई  योजना  कौर

 कारण हे  ? . (a)  यदि  at,  तो  इस  कार्यवाही के  क्या

 faa  भंप्रेजी  में
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 पशिसैनिक  उड्डयन  उपमंत्री  मु हो उद्दीन  )
 :  wh  इन्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  कुछ  स्टेशनों  पर  कुछ  कार्यालयों  का  जिस  में  झासाम  के  भी  कुछ  स्टेशन  शामिल

 हैं  एजेन्टों  को  सॉपने  की  संभा  पता  की  जांच  कर  रहा  है  जहां  सीधे  तौर  पर  कार्म  करना  न  तो  झा थिक

 दृष्टि  से  लाभप्रद  है  भ्र ौर
 न

 प्रशासनिक  रूप  से  सुगम ही  है  ।

 श्री  ब्र  ै: [५  बरूआ
 :

 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  गेर-सरकारी  व्यक्तियों  को
 य

 स्टेशन

 सपने  से  कुछ  सुधार  होने  की  संभावना  है
 ?

 श्री  मुद्दा  उद्दीन
 :

 इन्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  सुधार  के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  कर  रहा

 हे  ।  यह  केवल  इस  के  अपने  व्यय  में  कमी  करने  का  प्रस्ताव  ह  ताकि  इंडियन  एयरलाइन्स  कॉरपोरेट  श्र

 के  कुल  व्यय  में  कमी  हो  सके
 ।

 fat to  बकूबा  :
 व्यय  में  कमी  किस  प्रकार  की  जायमी---कर्मारियों की  संख्या  में  कमी

 कर  क  या  ur  किसी  प्रकार  खे  ?

 ta  masgA
 :

 कुछ  स्थानों  पर  पहां  पर  काम  afer  ज्यादा  नहीं  हल्का  बैर

 सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  सेवाशर्तों  के  लिये  एक  ठेका  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  यहां  पर  रोजगार  का

 उत्पन्न  नहीं  होता  जहां  तक  सम्भव  वर्तमान  कर्मचारियों  को  नयी  एजेन्सियों  में  खपा

 लिया  जयेगा  |

 श्रीमती  इला  पाल  घोर
 :

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  ने  art

 का  सामान  गिराया  है  कौर  इस  प्रकार  नेफा  क्षेत्र  मे ंलगभग  १४९०  टन  खाद्यान्न का  संभरण  किया  है

 कौर  काफी  विदेशी  मुद्रा  भी  कमाई  है  कौर  इस  बात  को  ध्यान में  रखते  हुए  क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि  क्या  उन  को  कोई  शझ्रननुसूचित  माग  भी  दिया  जायेगा
 ?

 गू ड़ी उद्दीन  :
 मुख्य  तक  हवाई  अड्डों  से  तक  अथवा  नगर  तक  यात्रियों  के

 लाने  का  संबंध  स्टेशनों
 क

 हस्तान्तरण  कौर  हवाई  प्रह्ठों प  सेवा  के  बारे में  है  ।  जहाज  से  मात्र

 गिराने  का  इस  प्रदान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 felt  aint  ठाकुर
 :

 कया  aga  में  भी  ऐसा  कोई  हस्तान्तरण किया  ?

 fat  मुह्ीउद्दीन  :
 कभी  इसका  पता  नहीं  है  wer  विचाराधीन है

 ।

 fat  बसुमतारी  :
 गैर-सरकारी  एजेन्सियों  को  कौन  कोन  से  art  )  दिये  जायेंगे

 ?

 fat  मोहिउद्दीन  :
 मैं  ने  अभी  बताया  है  कि  यह  विचाराधीन  है

 ।

 भी
 स०

 mo  frad :  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  जब  यह  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 का  काम  इस  इलाके  में  दुरू  किया  था  क्या  इस  बात  की  जांच  नहीं  की  थी  कि  यहां  पर  यह

 श्रनएकोनोमिक  होगा  झर  यदि  जांच  की  थी  तो  क्या  कारण  है  कि  अब  इस  को  बन्द  कर  रहे  हैं  ?

 परिवहन  war  संचार  मंत्री (  डा०  To  सुब्बरयन  :  जैसा  अभी  मेरे  साथी  ने  वास्तव

 में  बात  यह  है  कि  जहां  पर  हम  समझते  हैं  कि  कार्यालय  स्वोलना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  उस  से  व्यय

 हम  विभागातिरिकत  कार्यालय  खोलने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  में  नहीं  समझता  कि  सदस्य

 का  प्रदान  किस  प्रकार  उत्पन्न  होता  है  क्योंकि यह  पूरी  तरह  बता  दिया  गया  है
 कि  अभी

 ये  grates

 खोले  नहीं  गये  हैं  पौर  war  विचाराधीन है  ।
 काना  ि

 सिल  sat  में
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 पैथी  सुधार  क्या  सरकार  इन  स्टेशनों  पर  सरकार  की  श्रपेंक्षा  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा

 ये  सेवायें  श्रमिक  लाभप्रद  ढंग  से  चलाये  जाने  पर  विचार  करेंगी
 ?

 महोदय  :  इस  नीति  का  मुख्य  विषय  यही  है  ।

 fart  मुह ़ी उद्दीन
 :

 कुछ  स्टेशनों  पर  विमान  दिन  में  एक  बार  ही  जाता  है
 अथवा

 बाज  दफा  तो

 में  तीन  बार  ही  कराते  हैं  ।  वहां  इन  स्टेशनों  पर  सेवा  के  लिये  एक  व्यक्ति  सारे  महीने

 रखना  अलाभ दी यक  हैं  जत्र  कि  वहां  पर  वायु-सेवा  महीने  में  केवल  चार  या  छः  बार  चलती है

 tat  इंन्जजोत  जप्त  कया  यह  सच  है  कि  mere  में  इंडियन एयर  लाइन्स  कारपोरेशन के

 एक  नियमित  स्टेशन  के  अतिरिक्त  निरोग  सोनापुर

 सुन गांव  पंगा  में  इन  अनुसूचित  संचालकों  द्वारा  गेर-सरकारी  तौर  पर
 नियंत्रण  चलाये  जा

 रहे
 स्टेशन

 हैं  ?

 श्री  मुही उद्दीन  :  कुछ  ७  हैं  जहां  पर  गैर-सरकारी  संचालक  विमान  सेवा  चला  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  यह  संचालकों  का  wet  नहीं  है  ।

 श्री  प्र
 ०

 चे  बुरा  उपमंत्री  महोदय  ने  बताया कि  वे  श्रांसामं  में  कुछ  स्टेशनों को  इंडियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन से  लेकर  गैर-सरकारी  एजेंसियों को  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  है

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  वे  स्टेशन  कौन  कौन  से  हैं
 ?

 Paty  सु ही उद्दीन  :  जेसा  में  ने  बताया  इस  प्रश्न  पर  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  ढारा

 विचार किया  जा  रहा  है  ate  प्रभी  इस  प्रश्न  का  कसला  नहीं  किया  मया  है  कि  कौन  कौन  से  स्ट

 हस्तान्तरित किये  जायेंगे  |

 बसुमंतारी  :  सरकार  इन  सात  स्टेशनों को  कौन  कौन  सी  गैर-सरकारी  एजेन्सियों को

 सौंपना  चाहती  है  ।?

 श्री  पुह्दीउद्दीन  :  प्रमी  तक  इस  प्रश्न का  भी  फैसला  नहीं  किया  गया  है  i  इंस पर  भी  विचार

 करना  पड़गा

 सामाचार-पत्रों का  fatal में  भे जा  जाना

 1* ६०८६  राजा  age  प्रताप  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 समा  वार-पन्न  विदेशों  को  भेजने  के  नये  नियम  क्या  हैं

 क्या  समाचार-पत्र भेजने  के  लिये  भारत  के  राजयों  ga  की  प्रयुक्ति  आवश्यक  है

 घौर

 क्या  समाचार-पत्र  विदेश  को  भेजने  में  विदेशी  war  का  भी  कोई  सवाल  भ्राता  है
 ?

 व
 zs rd

 PaiCaZA  तंत्र  संवार  मंजी  (Slo  प०  कोई  नये  नियम  लागू  नहीं  किये

 गय  |

 उपहार  के  तौर  पर  समाचार-पत्र भेजने  के  भारत  के  रक्षित  बैंक  की  किसी

 अनुमति  की  कोई  प्रा वश्य कता  नहीं  है  ।
 यदि  समाचार-पत्र  किसी

 विदेश  को
 पर

 भजा

 ee

 tra  wish
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 जाता  तो  उसके  लिये  निर्धारित  पी०  पी०  art  भरना  पड़ता  है  जिस  पर  भारत  के  रक्षित  बैंक

 के  या  विदेशी  मुद्रा  में  व्यवहार  करने  वाले  किसी  अन्य  बेक  के  हस्ताक्षर होते  हैं

 वह  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  भेंजे  गये  समाचार-पत्र के  लिये  बिदेश से  कोई  विक्रम

 मूल्य  अथवा  चंदा  प्राप्त  होता  है  या  नही ं|

 महेद्र
 प्रताप  :

 में  झपने  श्रनुभव  के  आधार  पर  कहता  हू  कि  मेरे  पत्रों  aes

 संसार  संच  इतहादे  ढुलाया--को  कुछ  समय  तक  विदेश  भेजने  की  इजाजत  नहीं  दी  गयी  थी  ।  उन्होंने

 मुझे  बताया  कि  इस  में  झाज्ञा  लेना  झ्ावदयक  है  क्योंकि  इस  में  विदेशी  मुद्रा  eater  है
 ।

 जब  मैं  कोई

 समाचार-पत्र  बाहर  भेजता  हूं  या  कोई  भोर  व्यक्ति  बाहर  भेजता  है  तो  उसमें  कोई  विदेशी  मुद्रा  ae

 नहीं  होती  ।  यदि  विदेश  में  कोई  खरीदता  है  तो  फ़िर  उस  में  विदेशी  मुद्रा  भ्रन्तग्रंस्त  है  ।  तो  क्या  मैं

 जान  सकता  हूं  कि  मेरे  मामले  में  ऐसा  क्यों  gat
 ?

 प०  सुब्बरायन  :  में  स्वीकार  करता  हूं  कि  यदि  समाचार-पत्र  उपहार  के  रूप  में  भेजा  जाता

 है  तो  कोई  विदेशी  मुद्रा  झन्तग्रस्त  नहीं  है  परन्तु  यदि  किसी  समाचार-पत्र  जो  वह  भेज  रहे  धन

 मिलता  है  तो  फिर  उसमें  विदेशी  मुद्रा  अन्त ग्रस्त  है  ।  अन्तर  यही है  ।  )  यह  कहना  बहुत

 आसान  है  कि  विदेशी  मुद्रा  की  are  होती  है  परन्तु  यह  पता  लगाने  के  लिये  कि  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की

 झाय हुई  भारत  के  रक्षित बेंक  को  लेखा  रखना  पड़ना  है
 ।

 नी  रहता  fag
 :

 यदि  समाचार-पत्रों  के  बाहर  भेजे  जाने  से  भारत  को  विदेशी  मुद्रा  की

 होती  तो  सरकार  को  क्या  भ्रांति  है
 ?

 पृ०  सुब्बरायन  में  जानता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  विदेशी  मुद्रा  से  बड़े  प्रभावित  हुए

 परन्तु  उसी  समय  उन्हें  लेखा  रखने  की  कठिनाई  को  भी  महसूस  करना  चाहिये  सरकार  यह

 तानना  चाहती  है  कि  इस  प्रकार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  झाय  हुई  है  कौर  इसलिये  उन्हें  इसका
 लेखा

 रखना  पड़ता  है  वह  केवल  भारत  के  रक्षित  बैंक  के  जरिये  ही  हो  सकता  है  |

 श्री  सम्पत
 :  क्या यह  सच  नहीं  है  कि  भारत  के  रक्षित  बैंक  में  शरर

 डाक  घरों में  पी  ०  पी  ०

 फार्म  मूल्य  पर  बेचे  जाते  हैं
 ?

 प०  सुब्बरायन  :
 वे  किसी  मूल्य पर  नहीं  बेचे

 जाते  ।
 उन्हें

 पी०  dre
 फार्म  कहा  जाता

 है  कौर  वे  भारत  के  रक्षित  बेक  से  प्राप्त  किये  जा  सकते  हूँ  ।

 थी  सम्पत
 :

 क्या  यह  मुफ्त  है
 ?

 प्  सुब्बरायन :  हां  |

 श्री  सम्पत
 :  नहीं  ।

 महोदय
 :

 wa  से  वे  मुफ्त  दिये  जायेंगे
 ।

 श्री  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  यदि  हम  बड़ी  संख्या  में  पी०  पी०  फ़ार्म  चाहें  तो

 हमें  उन  के  लिये  शुल्क  देना  पड़ता  है
 ?

 डा०  प०  सुब्बरायन  :.  यदि  श्राप  इन्हें  किसी  ae  को  बेचते  तो  लाभ  उठाने से  पहले  श्राप

 को
 उसके  लिये  कुछ  देना

 a
 ver  —

 मल  अंग्रेजी में
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 गंधी  लाचार  :  मेरा  wet  है  कि  प्रत्येक  समाचार-पत्र  के  लिये  वे  यह  फ़ाम  भराना  चाहते  हैं  ।

 बे  मुफ्त  नहीं  दिये  जाते  परन्तु  उसके  लिये  पैसा  देना  पड़ता  है
 ।

 कया  यह  सच  नहीं  है
 ?

 |" ह  सुब्बरायन  :  यदि  वे  बहुत  अधिक  फार्म  तो  उसमें  सन्देह  हो  जाता  है
 ।

 न्य  में  चावल  के  भाव  में  विधि

 थी
 मणियंगाडन

 :

 थ्री  वॉरियर
 :

 क्या  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  कया  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  are  है  कि  कभी  हाल  में  केरल  में  बावल  का  भावक

 बढ़  गया  है

 यह  भाव  बढ़ने  के  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 क्या  धान  कौर  चावल  का  भाव  बढ़ना  रोकने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 खास तथा  कृषि  उपमंत्री झ०  ० है ५  :  ).  अधिक  वर्षा  तथा  बाढ़

 कारण  परिवहन  साधनों  में  गड़बड़ी  होने  से  मद्रास  श्रान्त  प्रदेश  से  कम  चावल  था

 इसलिये  नवम्बर  Req  में  मूल्य  बढ़  गये  थे  |  मूल्य  कम  हो  गये  हैं  ।

 रेलवे  की  ट्ट  फूट  की  मरम्मत  करने  के  लिय  शीघ्र  कदम  उठाये  गये  थे  जिससे
 केरल

 में  बावल  शीघ्रता  से  पहुंच  सके  ।  उचित  मूल्य  की  दुकानों  से
 भी

 अधिक  चावल  दिया  जाने

 aT ।

 fat  सणियंगाडन  :  संकट  को  दूर  करने  के  लिये  राज्य  ने  कितना  चावल  मांगा  था  तथा

 केन्द्र  ने  कितना  दिया  था  ae  मूल्यों  में  वि  के  कारण  राज्य  सरकार  ने  जो  सहायता  उसकी

 पूरा  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  ने  भी  क्या  कुछ  सहायता  दी  थी
 ?

 |...” हैं +  स०  थामस  :  REQo  वर्ष  में  केरल  सरकार  के  लिये  १,३०,०००  टन  कोटा  निश्चित

 किया  गया  था  ।  उनके  द्वारा  तीन  बार  मांग  बढ़ाने  पर  हमने  कैलेंडर  वर्ष  में  दो  लाख  टन  चावल

 देना  स्वीकार कर  लिया  था  ।  परन्तु  बाद  में  रेलवे  की  पटरी  टूट  जाने  के  कारण  प्रान्तर

 प्रदेश  मद्रास  में  चावल  का  लदान  करने  में  कठिनाई  हुई
 ।  उन्होंने राशन  भी  बढ़ा  दिया  कौर

 ६०००  टन  प्रौढ़  चावल  मांगा  |  इस  प्रकार  हमने  २०६,०००  टन  चावल  देना  स्वीकार कर  लिया  ॥

 सहायता  के  बारे  में  मैं  सभा  को  बताना  चाहता  g  कि  राज्य  सरकार  ने  चावल  के  मूल्य  घटा

 स्वयं  दिये  हैं  ।  हम  उन्हें  १६  रुपये  की  दर  पर  चावल  देते  हैं  परन्तु वह  १४  रुपये  की  दर  पर  बाजार

 में  बेच  रहे  हैं  एसा  उन्होंने  हमारे  कहने  पर  नहीं  किया  है
 ।

 हम  ने  १६  रुपये  की  दर  पर
 बर्मा

 का  चावल  उन्हें  दिया  है  कौर  इस  प्रकार  एक  मन  चावल  पर  ३  से
 ४

 रुपये  की  हानि  उठाई

 है  ।  इस  प्रकार  २  करोड़  रुपये  की  सहायता  हो  जाती  है  कौर  इसीलिये  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  ag

 aaa  नहीं  है  कि  ौर  हानि  उठा  कर  राज्य  सरकार  की  सहायता  करे  |

 पत्नी  वॉरियर  :  क्या  केरल  में  उपलब्ध  धान  धौर  चावल  मद्रास  राज्य  में  भेजा  गया  था

 कयोंकि  बाढ़  के  कारण

 मद्रास  राज्य  में  भी  बहुत  कमी  थी  पौर  इसीलिये  केरल  में  चावल  के  मूल्य बढ़

 ग  ।
 i

 मूल  अंग्रेजी  में
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 |  .' (*  |: ह  थामस  :  ऐसा  ही  हैं  ।  यदि  केरल  को  मद्रास  Ate  ae  से  चावल  भेजा  जाता

 है  तो  हमें  बुरा  नहीं  मानना  चाहिये  ।  मद्रास  क्षेत्र  में  बाढ़  के  कारण  मलाबार  क्षेत्र  से  मद्रास  को  कछ

 चावल  भेजा  गया  था  ।  इसी  कारण  मलाबार  में  चावल  के  मूल्य  बढ़  गये  हैं  |

 fart  वॉरियर
 :

 मलाबार  से  ag  चावल  सरकारी  स्तर  पैर  लिया  गया  था  अथवा  गैर-सरकारी

 स्तर पर  ?  क्या  मद्रास  में  यह  ऊंचे  भाव  पर  बेचा  गया

 म०
 थामस

 :
 केरल  तथा  मैसूर  एक  ही  ज़ोन  में  है  इसीलिये  वहां  पर

 इधर  उधर  लाने  ले  जाने  पर  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 शि  मणिपंगाइन
 :

 कया  केरल  में  इस  समय  चावल  के  मूल्यों  तथा  पिछले  दौ  वर्षों  के  इसी

 अवधि  के  मूल्यों  में  कोई  अन्तर  है
 ?

 fat  wo  म०  थामस :  जैसाकि  मैंने  प्रभी  बाढ़  तथा  wa  कारणों  से  साधारण

 किस्म  के  चावल  के  थोक  भाव  २४-४-०  रुपये  प्रति  मन  हो  था  ;  परन्तु  वह  २१  रुपये

 अथवा  २२  रुपये  हो  गया  है  ।  पिछले  ड  भी  इस  wafer  में  भाव  २१  रुपये से  २२  रुपये तक  था  ।

 जरी
 ना०  Fo  गायकवाड़

 :
 कया  यह  भी  सच  है  कि  ज्यूंही  खाद्यान्न  व्यापारियों  के  गोदामों  में

 ard  मूल्य  बढ़  जाते  हैं
 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  पर  कुछ  नियंत्रण  संकती  है  कौर

 को  आदेश  दे  सकती  है  कि  ५  प्रतिशत  से  श्रमिक  लाभ  न  ले  |

 म०
 थामस

 :
 यहं  वितरण  पर  नियंत्रण  का  मामला  है

 ।
 सभा  को  ज्ञात  है  कि  व्यापारियों

 द्वारा  सट्टेबाजी  के  बारे  में  रिज़वी  बैंक  ने  बैंकों
 द्वारा  afer

 धन
 दिये  जाने  पर  नियंत्रण  लगाये

 हुए  हैं
 ।

 इस  प्रकार  भ्र प्रत्यक्ष  रूप  में  नियंत्रण  है  |

 हावड़ा  atc  हावड़ा-शियांखाला  लाइट  रेलवे

 पर  किराये में  बुद्धि

 +

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 1९१०.  पार्वती
 :

 स०  Ato  बनर्जी

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हावड़ा-क़रामता  हावड़ा-शियाखाला लाइट  रेले  में  १

 YEKo  से  रेल  किराया  बढ़ाया  जा  रहा  है  |

 यदि  तों  उसका  क्या  कारण  है  ;  कौर

 कितनी  वृद्धि  की  जायेगी  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज
 :  से

 इन
 रेलों

 पर  किराम

 नहीं  बढ़े  हैं
 ।

 परन्तु  १-१२-६०  से  मीट्रिक  पद्धति  लागू  करने  के  कारण  कुछ  किराये  बढ़े  हैं  तथा  कुछ
 कम  हो  गये  ऐसा  मीलों  के  स्थान  पर  किलोमीटर  से  हिसाब  लगाने  के  कारण  तथा

 एक  जाने  के  स्थान  पर  ४५  नये  पसे  से  पूरे  किराये  बनाने  के  कारण  हुआ  है
 ।

 ऊंचे  दर्जे  में  श्रषिकतम

 वृद्धि  १३  नये  पैसे  तथा  नीचे  दर्जे  में
 ८

 नये  पैसे  भ्रघिकतम  वृद्धि  हुई  हैं
 ।

 ५:  et  en  Om  —— ee ee

 मले  भरंग्रेजी  में
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 महोदय  :  डाक  की  दरों  में  छोटी  सी  वृद्धि  भी  सभा  में  बताई  जाती  है  ।  क्या  यह

 प्रथा  नहीं  बनाई  जा  सकती  कि  जब  भी  रेलवे  की  दरें  बढ़ाई  जायें  वह  सभा  में  बताई  जायें
 ?

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन राम  )  दरों  में  विधि  नहीं  की  गई  है  ।  यह  केवल  राशियां

 पूरी  पुरी  की  गई  हैं  ।  कहीं  पर  हमें  हानि  हुई  है  तथा  कहीं  पर  लाभ  हुआ ६  जैसाकि बताया  गया

 दरें  नहीं  बढ़ाई  गई  हैं  ।

 fat  सम्पत  :  कया  माननीय  मंत्री  ऐसा  उदाहरण  बता  सकते  हैं  जहां  पर  किराया  कम  हुआ  है  |

 fat  wears वां  :  प्रवाह |

 श्रव्य  महोदय  :  किराम  पूरे  करने  में  जो  बचता है  वह  मंत्री  अपनी  जेब  में  नहीं  रख  लेते

 वह  राज्य  का  धन  हो  जाता  है  |

 fat  मुहम्मद  इलियास  :  यह  रेलवे  मार्टिन  बनें  एण्ड  कम्पनी  एक  गैर-सरकारी  समवाय

 की  है  ।  उन्होंने  भ्रक्तूबर  में  जब  मीट्रिक  पद्धति  अपनाई  तब  किराये  बढ़ा  दिये  थे  परन्तु  अब  दिसम्बर

 में  उन्होंने  फिर  किराये बढ़ा  दिये  हैं  ।  प्रीतम  बढ़ोतरी  १३  नये  पसे  से  कहीं  ज्यादा  है  ।  बड़ी  लाइन

 से  किराये  ज्यादा  हैं  ।  यह  मीटर  गेज  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  रेलवे  बोर्ड  के  आदेश  पर  उन्होंने

 किराये  बढ़ाये  हैं  ।  क्या  सरकार  समवाय  को  किराये  न  बढ़ाने  के  लिये  बाध्य  करेगी
 ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  समवाय  को  यह  देखना  है  कि  लाइन  ठीक  प्रकार  से  चले  ।  यदि  लाइन

 हानि  पर  चल  रही  है  तो  योग्य  प्रबन्ध  इसका  ध्यान  रखेगा  वह  हानि  पर  नहीं  चले  ।

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :  इस  समवाय  में  हानि  नहीं  थी  ।  उन्होंने  इस  वर्ष  भ्रंशघारियों को  ८

 प्रतिशत  लाभांश  की  घोषणा  की  है  ।  वह  पुराने  इंजनों  तथा  डिब्बों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  ।  यात्रियों

 को  तंग  कर  रहे  हैं  तथा  बड़ी  लाइन  के  यात्रियों  को  मिलने  वाली  सुविधायें  अपने  यात्रियों  को  नहीं  दे

 रहे  हम  इस  लाइन  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  कर  रहे  जब  भारत  की  सभी  रेलों  का  राष्ट्रीय

 करण  हो  चुका  है  तब  इसी  लाइन  का  क्यों  नहीं  हुमा  है  ।

 fort  जगजीवन  राम  :  इस  समप्र  छोटी  लाइन  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  नीति

 नहीं है  ।

 fot हेम  बत्रा  गेर-सरकारी  समवायों  द्वारा  चलाई  गई  छोटी  लाइनों  के  राष्ट्रीयकरण  की

 तथा  इन  का  प्रबन्ध  भारतीय  रेलों  द्वारा  लेने  की  लगातार  मांग  की  जा  रही  है  ।  भारतीय  रेलों  से

 मिलाये  जाने  के  बजाये  वह  लग  चल  रही  ह  जनता  से  अधिक  धन  ले  रही  हैं  ।

 पग्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  नीति  सम्बन्धी  मामला  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  राय-व्यस्क  सच्

 तक  रुकना  चाहिये  |  परन्तु  यदि  वह  तब  तक  रुकना  नहीं  चाहते  हैं  तो  उन्हें  चर्चा  की  मांग  करनी

 चाहिये

 fat  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  लाइट  रेलों  का  प्रबन्ध  सरकार  ने  ले  लिया  है
 ?

 ऐसी  तो  नीति  मालूम  नहीं  होती  किਂ  लाइट  रेलों  का  प्रबन्ध  सरकार  न  ले  ।

 श्रिया  महोदय
 :  माननीय  सदस्यों  को  यह  समझना  चाहिये  राष्ट्रीयकरण  की  नीति  सामान्य

 एए  एएए  ं  एए  एएए  एए  एए  एएए  एएए  एएए  एएए  एए  ए  एए  ल्‍एएएएल्‍ल्‍एल्‍एएल्‍एल्‍एएल्‍ए  गतल्‍तएणल्‍ए
 नीति है  ।  किसी  विशेष  समवाय  का  प्रबन्ध  कयों  नहीं  लिया  गया  है  इसके  बारे  में  रन  के  समय

 मल  में
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 चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  है
 ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  था
 कि

 रेलवे  बो  के  कहने  पर  वृद्धि  हुई

 मैंने  इसीलिये  समझा  था  कि  रेलवे  सरकारी  है  ।  ae  इसलिये  मैँ  ने  कहा  था  कि  माननीय  सदस्य  भ्र पनी

 जेब  में  नहीं  रख  लेंगे
 |

 परन्तु  अरब  पता  लगा
 कि

 यह  एक  गैरसरकारी  समवाय  है  कौर  इसलिये  माननीय

 सदस्य  यात्रियों  की  ae  से  पूछ  सकते  हैं  कि  किराया  बहुत  ज्यादा  है
 |

 माननीय  मंत्री  इस  मामले

 पर  करेंगे ।

 fait  हेम  बरुआ  :
 कया  मंत्री  महोदय  लाइट  रेलों  पर  कोई  नियंत्रण  रखते हैं

 ?  यदि  नियंत्रण

 तो  वह  किराये  में  बढ़ौतरी  पर  नियंत्रण  क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं
 ?

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  कहा  कि  यह  बढ़ोत्तरी  रेलवे  बोर्ड
 हे आदेशों

 पर  की

 गई  तथा  माननीय  मंत्री  चुप  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  रेलवे  बों  का  कोई  नियंत्रण  नहीं

 जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  रेलवे  ब्रोड  ने  ठीक  समझा  कि  हानि  होने  पर  वह  किरणे  बढ़ायें  |

 नीय  सदस्य  ने  बताया कि  उन्होंने ८  प्रतिशत  लाभांश  की  घोष गा  की  है  ।  में  इस  समय  इस  पर  चर्चा  की

 नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 हेम  बरुश्रा : झप नें बाप  नें  बताया  कि  उनको  हानि  हो  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसकी

 जांच की  गई  है  ?

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  हमेशा  यह  सोचते हैं  कि  छोटी सी  बात  पर  लम्बी  चौड़ी

 बहस  करना  शायद  एक  विशेषाधिकार  है  ।  यदि  वह  चाहते  तो  दस  पर  अलग  से  चर्चा  कर  सकते

 सारे  प्रदान  काल  में  इस  पर  चर्चा  करने  के  क्या  अरथ  हैं
 ?

 बड़ी  झ्राइचर्यजनक  बात है  ।

 soft  :  मेदा  निवेदन  है  कि  रेले  समवाय  में  जो  fred  afraa  fart  हैं  उसमे

 कई  स्थानों  के  किराये  बहुत  कम  हो  ग
 '

 हैं  ।
 यदि  माननीय  सदस्य  चाहते हैं  तो  में  उन्हे  पढ़  देता  हु  ।

 महोदय
 :

 करके  मानवीय  मंत्री  प्रा
 क ७, द

 की
 चर्चा

 में
 बतायें  ।  मैं जानता हूं  कि

 कार  १९४५०  से  देश  की  सेवा  कर  रही  है  ।  परन्तु फिर  भी  कहीं  पर  कोई  कठिनाई  हो  तो  म  उसके  बारे

 में-चर्चा करने  को  तेयार  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया
 कि

 समवाय  को  कोई  हानि  तथा  लाभ  नहीं

 है  ।  सरकार को  स्वयं  स्थिति  सभा  में  बतानी  चाहिये  ।  मै  समझता  हूं  कि  प्रचार  की  कमी  के  कारण

 जो  काम  ठीक  हो  रहे  हैं  उनके  बारे  में  सन्देह  हो  है
 ।

 इस  पर  साध  घंटे
 की

 चर्चा  होगी
 ।

 हरिद्वार के  निकट  रेल  दुर्घटना

 नेह  १  थी  भक्त  दर्शन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  दो  RE Go  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  ५३

 के  उत्तर  कें  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हरिद्वार  में  २०  १९६०  को  हुई  रेल  दुर्घटना  की  जांच  की  रिपोर्ट  इस  बीच

 तयार हो  गई  है  ;

 यदि  तो  कया  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  प्रौर  उस  पर  किये  गये  निर्णयों  का  एक  विवरण

 टेबल  पर  रखा  जायेगा  ;  कौर

 घायल  यात्रियों  को  wae  तक  कितना  प्रतिकर  दिया  गया  है  ग्रीवा  देने  की  मंजूरी दी  गई

 है
 ?

 ee  मत  आएल्‍एतल्‍एईस्‍एईएतएल्‍एएएएएए आए हल लवययययददववन न SSRIS  cru

 ग्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री (  श्री  सें०  | ०  राम स्वामी  )
 :  से  (7). एक  बयान  सभा-पटल

 पर
 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 हरिद्वार  में  २०  १९६०  को  जो  रेल  दुर्घटना  हुई
 उसके  बारे  में  eat  जांच  की

 रिपोर्ट  पर  रेल-प्रशासन  ने  अन्तिम  रूप  से  फैसला  कर  लिया  है  ।  दुर्घटना  रेल  कर्मचारियों की  गलती  से

 हुई
 ।

 दोषी  कर्मचारियों  पर  उपयुक्त  विभागीय  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।

 विभागीय  जांच  रिपो  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखने  का  विचार  नहीं  है  ।

 जो  लोग  इस  दुर्घटना  में  ग्रस्त  हु  पे  थे  उनकी  भ्रांत  से  ma  तक  कोई  क्ष  क्षतिपूर्ति  के  दावे  प्राप्त  नहीं

 हुये  हैं
 ।

 श्री भक्त  दर्शन  :  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  दुर्घटना  रेलवे  करें  वारियों  की
 गलती

 सेहुर  are  उचित  विभागीय  कार्यवाही की  जा  रही  है  ।  वह  पदाधिकारी  कौन  कौन  हैं  तथा  क्या

 वाही की  गई  है  ?

 श्री  सें०
 वह

 राम स्वामी
 :

 केबिन  सिग्नल  मत  ने  लाइन  गलत  मिला  दी  कौर  ड्राइवर  तेज  रफ्तार

 से  उसको  ले  गया  |  केबिन  सिग्नल  मेन  को  पॉइंट्स  मेन  बना  दिया  गया  है  इंजन  ड्राइवर
 की

 वेतन  वृद्धि  दो  वर्ष  के  लिये  रोक  दो  गई  है  ।

 थी  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  कोई  ऐसा  प्रबन्ध  किया  गया  है  जिससे  भविष्य  में  ऐसी  gears
 न

 हों
 ?

 fat  सें०  do  राम स्वामी  :  हम  हमेशा  सावधानी  रखते  हैं  कि  दुर्घटनायें
 न

 हों
 ।

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  हरिद्वार  के  निकट  परसों  रात्रि  में  भी  कोई

 रेत  बटना  हुई

 है  ;  यदि  हुई  है  ;  तो  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  उसका  विवरण
 प्राप्त  हो  गया

 है

 श्री  सें०
 do

 राम स्वामी
 :

 अलग  प्रशन  पूछा  जाना  चाहिये
 ।

 तंगामणि
 :

 विवरण  से  पता  लगता  है  कि  जांच  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 नहीं  रखी  जा
 गी  |

 क्या  यह  संभव  नहीं  है  कि  जांच  की  कप  बातें  स  भा  पटल  पर  रखी  जा  सकें
 ?  कया

 प्रतिकर  प्रभी  दिया  जायेगा  अथवा  वह  मांगे  जाने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  सें०  do  राम स्वामी  :  प्रतिकर
 के  दावे  नहीं  किये  गये  इस  लिये  इसका  प्रश्न  उत्पन्न

 नहीं  होता  है
 ।

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  विभागीय जांच  है  संविहित

 जेसे  रेलवे  के  सरकारी  निरीक्षक  waar  जांच  झ्रायोग  प्रीमियम  के  के  प्रतिवेदन  की  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 fort  सकत  दर्शन
 :

 gate  प्रतिकर  की  कोई  मांग  नहीं  की  गई  है  परन्तु  क्या  जिन  यात्रियों
 को

 चोटें  लगी  हैं  उनकी  देख  रेख  रेलवे  कर्मचारी  कर  रहे  थे  ak  क्या  उन  यात्रियों  को  सरकारी  व्यय  पर

 निवास  स्थानों  पर  भेजा  गया  था  ?

 fat सें०  राम स्वामी :  जी  हां  ।  १३  व्यक्तियों  के  हल्की  चोटे  हैं
 ।

 उनकी  तुरन्त

 ण
 भाल  की  गई

 प्रो
 बाद  में  भ्रस्पताल  से  छुट्टी  दे  दी  गई  ।

 SS

 मूल  मं प्रे जी  में
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 बम्बई  कौर  कलकत्ते  में  प्रदर्शन-कक्ष

 TERMI. श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ik  PEKo  के

 fret  मरने  संख्या  {Ry  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भावी  देशी  निर्माताओं  के

 लाभ  के  लिये  बम्बई  गौर  कलकत्ते  में  जहाजों  के  साजसामान  के  प्रदर्शन  कक्ष  कायम  करने  के  बारे  में

 क्या  कार्यवाही  की  गयी  या  करने  का  विचार  है  ?

 परिवहन  तथा  संवार
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  राज

 :  जहाज-निर्माण  सम्बन्धी

 सहायक  सामान  उद्योग  समिति  ने  इस  बीच  पहले  बम्बई  में  ऐसा  प्रदर्शन-कक्ष  खोलने  के  लिये  अपनी

 विस्तृत  प्रस्थापना  पेश  कर  दी  है प्र ौर  सरकार  इस  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 रामकृष्ण गुप्त
 :

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  योजना  पर  हो  ने  वालें  व्यय  का  WA-

 मान  लगाया गया  है  ?

 राज  बहादुर
 :

 यद्यपि  इस  योजना  पर  होने  वाले  व्यय  का  बिल्कुल  सही  अतुमान तो नहीं तो  नहीं

 लगाया  किन्तु  कुछ  स्थूल  प्रौर  मुख्य  बातों  के  बारे  में  निश्चय  किया  गया  पेज पा  कि  समिति  ने

 की  हैं  ।  पहली  बात  यह  है  कि  इन  प्रदर्शन-कक्षों  को  केवल  संप्रह्मालय  का  ही  रूप  न  दिया  जाये  :

 दूसरी  यह  कि  उन्हें  किसी  विशेष  सहायक  सामान  का  निर्माण  करने  वाले
 आगामी  उद्योगपतियों के  लिये

 सलाहकार  निकायों  के  रूप  में  करना  सनौर  तीसरी  यह  कि  नौवहन  के  मुख्य  निदेशालय  के

 प्रविधिक  विभाग  को  इस  काम  में  सहायता  देनी  चाहिये  ale  इस  कार्य  का  सम्पादन  करना  चाहिये

 ai  afar  बात  यह  है  कि  इस  योजना  का  वित्तपोषण  सरकार  द्वारा  होना  चाहिये  ।

 मुगलसराय--सहारनपुर  सेक्शन  में  डीजल  से  रल  चलाना

 1*९१३.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  में  मुगलसराय  से  सहारनपुर  तक  डीजल  से  रेल  चलाने

 की  योजना  पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  प्रौढ़  यह  कायरें  वाही  करने  के  कारण  हैं  ;

 योजना  के  अनुसार इस  काम के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  ake

 भाप  के  इंजन  की  वर्तमान  प्रणाली  के  स्थान  पर  डी  जल  से  रेल  चलाने  का  श्रमिक  दृष्टि

 से  कया  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  (  श्री  वाह नवाज़ खां )  :*  जी हां  ।

 मुगल  सराय-सहारनपुर  सैक्शन  पर  माल  यातायात की  क्षमता में  व  द्धि  करने  के  उद्देश्य

 से  इस  सेक्शन  पर  डीज़ल  से  सीधी  माल  गाड़ियां  चलाने  का  विचार  है  ।

 भ्रतमान है कि भ् है  कि  १९६१  के  पूर्वाध  में  डी  जल  इंजिनों  की  सहायता  से  कु  छ  सी  थी  माल  गाडियां

 चलानी  शुरू  कर  दी  जायेंगी  |

 इस  सेक्शन  पर  डीजल  इंजनों  से  रेलगाड़ियां  चलाने  का  निश्चय

 ताओं  के  कारण  शिप्रा  गया  है  यातायात  में  जो  वृद्धि  हो  रही  उसे  भाप  से  रेल  गाडियां

 चला  कर  पुरा  नहीं
 किया  जा  सकता

 |

 मिन  प्र् ने दो
 में
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 श्रीमती  इला  पालवौबरी :  क्या  कविता  के  इर्दगिर्द  विद्युत  से  गाड़ियां  ह  की  योजना

 को
 मुग़ीस  राय-सहारनपुर  सैक्शन  पर  डीजल  रेलगाड़ियां  चलाने  की  याजना

 पर  प्राथमिकता  दी

 जायेगी ?

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन राम  )  :  कलकत्ता  डीजल  रेल  गाड़ियां  चलाने  में  नहीं  बिजली

 से  रेल  गाड़ियां  चलाने  में  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 झान्घ्र प्रदेश में भ्रकाल प्रदेश  में  परकाल

 1१४  att  रामी  रडी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कृषि  उपमंत्री ने  सितम्बर  ate  १९६०  के  महीनों  ग्रान्ट्स  प्रदेश  के

 रायलसीमा  जिले  के  अकाल  पीड़ित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था

 क्या  उन्होंने  प्रिये  दौरे  की  कोई  रिपोर्ट  पेश  की  है

 क्या इन  क्षेत्रों  का  दूर  दुर  करने  के  लिये  उन्होंने  कोई  तात्कालिक  कौर  स्थायी  सुरक्षा

 उपायों  का  सुझाव  दिया  कौर

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  सिफारिशें  ak  सुझाव  क्या  हैं
 ?

 कृषि  उपमंत्री  ato  वें०  कृष्णप्पा  )  :
 शौर  (a).  जी  हां  |

 ate  जी  हां  ।  राज्य  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  सड़कों  के

 निर्माण  प्रौढ़  मुरम्मत  के  काम पर  मजदूरों  को  लगा  कर  दात  सहायता  प्रदान  करने पर  वाले

 व्यय के  रूप  में  भारत  सरकार  से  जो  सहायता  उपलब्ध  हो  सकती  है  उसका  लाभ  उठाने  के

 निम्नलिखित  कार्य  करने  चाहिएं

 लघु  सिंचाई-कार्यों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  क्योंकि  इससे  एक  तो  स्थायी

 परिसम्पद  बन  जायेगी  कौर  दुसरे  गांवों  में  श्रमिकों  को  लाभप्रद  रोजगार  प्राप्त

 होगा  ;  कौर

 खुश्क  इलाकों  के  लिए  योजना  तयार  करती  विविध  प्रकार  की  चीज़ों

 की  खेती  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  कौर  उस  इलाके  में  पदा  हो  सकने  वालें

 जन्य  पदार्थों  से  चीजें  तैयार  करने  के  कारखाने  स्थापित  किये  जाने  चाहिएं  |

 सूखा-प्रीत  क्षेत्रों  में  लघू  सिचाई  फो जनाओ ओं  की  भ्र ति रिक्त  मांग को  पुरा  करने के  लिए  राज्य

 सरकारों को  १  करोड़  रुपया  भ्र ति रिक्त  रूप  से  दिया  गया  है  |

 fart  रामी  रेड्डी  इस  इलाके  में  बार  बार  दुमका  पड़ता  उसके  लिए  राज्य  सरकार  को

 किन  carat  उपायों  का  सुझाव  दिया  गया  है  कौर  मंत्री  महोदय  इसके  लिए  कौन  से  स्थायी  उपाय

 कर  रहे

 शि  मो०  कृष्ण प्पा :
 मंत्रालय  के

 एक
 विशेषज्ञ  को  कहा  गया  है  कि  वह  इस  मामले  का

 भ्रध्ययतन  करके  इस  इ  जाके  में
 विभिन्न  प्रकार

 के
 पदार्थों

 की  खेती
 करने  तौर  उन  लोगों  जो

 वर्षा पर  निर्भर  रहते  श्रव्य  लाभप्रद  रोजगार  मुहैया  करने  के  लिए  कुछ  स्थायी  सहायता  कार्यों

 का  सुझाव दे  ।  यदि  वर्षा न  तो  उस  WATT  में  भी  उनके  लिए  कुछ  काम  की  व्यवस्था

 चाहिए  ।  इस  बीच  हमने  राज्य  सरकार को  कहा  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक  रिपोर्ट  पेदा  करे  ।

 i  es

 faa  झंप्रेज़ी  में
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 sel  रामी  रेड्डी
 :

 क्या  रायल  सीमा  के  कुड्डपाह  जिले  के  प्रतिनिधियों ने  स्थायी  सहायता

 उपायों  के  रूप  में  तुंगभद्रा  उच्च-स्तर  नहर  के  दूसरे  प्रक्रम  ग्रोवर  पुलिवेन्टल  नहर  बनाने  के  कार्यों  का

 सुझाव  दिया  इस  बारे  में  मंत्रो  महोदय  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्री  पो०
 वें०  कृष्ण प्पा

 :
 जब  में  कुड़ा  जिले  के  रायवोटी  नामक  स्थान  पर  तो  श्री

 रामी  रेड्डी
 नौ

 fret  परिषद्‌  के  सभापति  ने  मुझे  कहा  था
 कि  इस  इलाके  के  लोगों  की  कठिनाइयों

 को  हल  करने  के  लिये  नुं गभद्वा  नहर  के
 दूसरे  प्रकट  को  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  हमारे

 विशेष्  जो  रिपोर्ट  tire  कर  रहे  उसमें इस  बात  का  भी  उल्लेख  होगा  ।

 श्री  रामी  रेड्डी
 :  इन  लोगों  की  मुसीबतों  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कया  सहायता दी  गयी

 श्री मो०
 वें०  कृष्ण प्पा  :

 हमने  एक  करोड़  रुपये  की  तात्कालिक  सहायता दी  है  जिसका  उपयोग

 उस  इलाके में  लघू  सिचाई  कार्यों  के  लिए  किया  जा  सकता  है  ।  हमने  प्रान्तर  सरकार  को  40,000

 टन  चावल  जल्दी  ही  भेजने  का  प्रबन्ध  किया  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  २०,०००  टन  Tz  भी  दिया  जायेगा

 इस  प्रकार  वहां  पर  का  अकाल  नहीं  है  ।  इसके  पश्चात  वहां  पर  पर्याप्त  वर्षा  हुई  है  ak

 लोग  बड़े  प्रसन्न  हैं  तथा  ते  हमसे  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  चाहते  |

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  क्या  इस  विषय  में  लगभग  सभी  लोग  सहम्त  हैं  कि  इस  इलाके  में

 सिंचाई  सुविधाघरों  कोश्यवस्था  करने  की  इस  इलाके  के  गांवों में  बिजली  लगाने  के  कार्य  को

 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए ?

 मो०  कृष्ण प्पा  :  जी  विशेषकर  उनके  निर्वाचन-्षेत्र  में  ।  जब  मैं  मदन पत् ली

 में  था  तो  वहां  के  प्रतिनिधियों  ने  कहा  था  कि  इलाके  के  ऊंचाई  पर  स्थित  होने  के  वहां  पर

 विशाल  सिंचाई  परियोजना  की  सम्भावना  नहीं  वहां  पर  केवल  (  1  सिंचाई  प्रणाली

 से  ही  काम  हो  सकता  है  प्रौढ़  इस  के
 काष  में  विद्युतीकरण  से  बड़ी  सहायता  मिल  सकती  यह  बात  भी

 हमारी  प्रत् या पना  जिस  पर  हम  विचार  कर  रहे  एक  भाग  होगी  |

 fet  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 क्या  इस  कार्य  के  लिए  कुछ  wars  दिया  गया  है
 ?

 श्री  मो०  Fo  कृष्ण प्पा  हमने  राज्य  सरकार  को  एक  रिपोर्ट  पेश  करने  के  लिए  कहा  है

 प्रौढ़  हमारे  विशेषज्ञ  इस  समस्या  का  अध्ययन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रामी  रेड्डी
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  कि  कुट  अनन्तपुर  श्र  चतुर में  बिजली

 की  मांग  सिंचाई  कार्यों  के  लिए  की  जा  रही  है  ?

 fat  मो०  वें०  में  बता  चुकना  हूं  कि  रायल  सीमा में  हर  इलाके  के  गांवों  में

 faa  tan  की  श्रावइ्यकता  किन्तु  वय  पूंगन्र  शौर  केलचिर  जो  श्रीमान

 आपके  निर्वाचन-श्षेत्र  का  भाग  इसकी  विशेष  श्रावस्यकता  है  ।  यह  ऊंचा  इलाका  है  जिसमें

 नदियां  नहीं  इसलिए  सिंचाई  केवल  केंद्रों  से  पानी  खींच  कर  ही  हो  सकती  है  प्रौढ़  इस  तरीके

 से  जमीन  को  पानी  दिया  जा  सकता  है  ।

 महोदय  :  क्योंकि  मैं  कोई  प्रश्न नहीं  पुछ  इसलिए  भविष्य  में  जब  मेरे  जिले

 के  बारे में  कोई  प्रश्न  अलग  तो  वह  मेरे  निर्वाचन-शेर
 के  बारे  म

 भी  उत्तर  दे  ।

 faa  म्रंप्रेज़ी  में
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 क़सम में  सड़कें

 1१९१४  प्र०  चे  बरूआ  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 असम  में  सड़कें  बताते  के  लिए  जिन  देशों  ने  एशिया  तथा  सुदर  पूर्व
 सय  अधिक

 भ्रायोग  के तत्व  न  में  एक  प्रादेशिक  परिवहन संगठन  बनाया  कया  उन  में  भारत  भी  है  शौर

 यदि  at,  तो  इस  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  राज  ae  एशिया

 at  सुदूर  पुर्व  सम्बन्धी  धिक  प्रयोग  के  तत्वावधान  में  श्रीराम  में  सड ़कें
 बनाने  के

 लिए
 प्रादेशिक

 परिवहन  सं  गठन  के  निर्माण  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 संसद-सदस्यों के  लिये  भ्रंश दायी  स्वास्थ्य  योजना

 Teer.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  संसद-सदस्यों  के  लिए  खोले  गये  अंशदायी  स्वास्थ्य  योजन

 दोष  आलयों  में  काफी  भीड़  होती  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  पर्याप्त  व्यवस्था
 करने

 के  लिए  क्या  का्येवाह्ी  की  गयी  है  या  करने  क

 विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य मंत्री  (  श्री  कर मरकर  )  (  )  जी  नवदीं  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 शी  राम  कृष्ण  गाते  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  ग्रशदा या  स्वास्थ्य  योजना  श्रौपवालयों

 में  प्रत्य  व्यक्तियों  को  भो  अनुमति  डोली  कया  मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या  इन  प्रो  घायलों  के  कर्म  चोरियों

 की  संख्या  को  बढ़ाने  की  कोई  प्रत् या पना  है
 ?

 tat  करमर  हर  :  संसद  के  सदस्यों  के  लिए  खोले  गये  तीन  श्रौषवालयों  में  काम  इतना  नहीं

 है  कि  उनके  करमें  वासियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  art  ।  इन  ATA  ग्रंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा

 योजना  के  अन्र्तगत  सामान्य  प्रौपबघाल  हैं  से  काम  का  बोझ  बहुत  कम  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इल्ली-राझडा-भिलाई  लाइन

 1*९६५.  श्री  विद्याचरण  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  डल्ली-राझडा-भिलाई  tat  लाइन  इस  वर्ष  वर्षा में  फिर  ce
 गई

 थी

 यदि
 तो  लौह-प्रयास ले  जाने  वाली  गाड़ियां  कितने  दिनों  तक  उस  लाइन  का

 उपयोग  नहीं  कर  सकीं  ;  कौर

 रेलवे  को  मालभाड़ै  से  कौर  सामान्य  उपयोग  के  लिए  लाइन  ठीक  कराने  में  श्रीमान

 कितनी  हानि  हुई
 ?

 a

 wast
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 रेलवे  उपमंत्री  (  श्री  सें०
 do  राम स्वा मो )  जी  a

 लाइन  के  घंस  जाने  के  कारण  तीन  बार  गाड़ियों
 को

 रोकना  पड़ा
 प्रौढ़

 इन  गाड़ियों  को

 कुल  मिला  कर
 €७

 घंटे  रुकना  पड़ा
 था  |

 लगभग  २४,०००  स०  १०,०००  Fo  |

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  योजनाएं

 1* ८६५  थी  कौडियाल  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  सम्मिलित  कुछ

 बिजली  areal  का  काम  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  समाप्त  होने  से  पहले  ही  आरम्भ  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  को  मंजरी  दे  दी  है

 यदि  तो
 इन  योजनाकारों  को  समय  से  पहले  कार्यात्वित  करने  के  कारण

 क्या  केरल  में  ऐसी  कोई  योजना  मंजूर  की  गई  है

 यदि  तो  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कौन  कौन  सी  योजनाएं  किस  ढंग  का  काम

 पूरा  किया  जायगा ?

 sit  विद्युत  उपमंत्री  (  को  हाथी  )  कौर  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 के  पहले  वर्षों  में  कुछ  राज्यों  में  बिजली  की  सम्भावित  कमी  का  सामना  करने  के  लिए  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  सम्बन्धी  प्रारम्भिक  काय  को  दूसरी  योजना  की  अवधि

 में  ही  शुरू  कर  देने  की  मंजूरी  दे
 दी

 गई  है
 ।

 जी  हां  ।

 पम्बा-किक्की  जल-विद्युत  योजना  सम्बन्धी  प्रारम्भिक  कार्य  |

 रास्त  साल  का

 साधन  गुप्त

 ६००  थी  उस्मान wat  सां

 पंडित  gto  ato  तिवारी

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  रेलवे  मालभाड़ा  जांच  समिति  की  ae  सिफारिश  मान  लेने  का  निश्चय  किया  गया

 है  कि  रेलवे  को  रास्ते  में  माल  की  कमी  या  नुकसान  की  जिम्मेदारी  उठानी  चाहिये  ;

 यदि  तो  किस  तारीख  से  यह  सिफारिश  लागू  की  जायगी
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  (  श्री  शाहनवाज़ at  )  :  मौजूदा  विधि  के  झ्रनुसार  यातायात के

 दौरान  सामान  में  खाने  वाली  कमी  array  उससे  पहुंचने  वाली  क्षति  के  बारे  में  रेलवे  की  स्थिति  एक

 उपनिहितीਂ  की  है  ।  रेलवे  भाड़ा-व्यवस्था  जांच  समिति  की  इस  सिफारिश  कि  रेलवे को  एक

 सामान्य  माल  ले  जाने  वाले  के  समान  जिम्मेवारी  उठानी  स्वीकार  कर  लिया गया  है

 मिल  प्रंग्रेजी  में

 है  33211
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 इस  सम्बन्ध  में  निकट  भविष्य  में  श्रावक  विधान  पेदा  किया  जायेगा  कौर  उसके

 यथासंभव  शीघ्र  इसे  कार्यान्वित  किया  जायेगा

 सिचाई  कौर  बिजली  परियोजनाएं

 श्रीमती  रेणुकाराय

 श्री  राजिन्द्र  सिंह

 re}
 थी  हेम

 क्या  सिचाई ale  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृप
 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सिचाई  विद्युत  मंत्री  ने  समन्वय  )

 By

 oe

 मे  बह  कहा

 ह  दि

 गई  परियोजना पौर  का  काम  शुरू

 किये  जाने  से  पहले  उनके  सम्बन्ध  में

 छानबीन क्रि  गई  थी  ;

 sean  को  भर
 व्याल

 क
 के  लिए  कि  यथाशीघ्र पूरी  पूरी  छानबीन की

 क्या  व्यवस्था की  गयी  है  ?

 ak  विद्यत  उपमंत्री  (  श्री  हाथी  )  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  था  कि

 प८ली  दो  योजनायें  में  कुछ  परियोजनाओं  की  जांच  भली  भांति  नहीं  की  गयी  थी  कौर  सरकारों

 द्वारा  कई  बार  सभी  ग्रावश्यक  कदम  उठाने  से  पहले  ही  कई  योजनाओं पर  विचार  करने  पर  जोर

 दिया गया  था  ॥

 भारत  सरकार  के  कहने  पर  लगभग  सभी  राज्यों  में  जांच-एकक  स्थापित

 किये  जा  चुके  हैं  ।

 की  रोजना  में  सर्वेक्षण  जांच  के  लिये  भ्र लग  रकमों  की  व्यवस्था राज्यों क॑

 की  गयी है  ।

 ग्रा सन सोल के  पास  इस्पात के  टुकड़ों  बीट्स  )

 का  लगा  जाना

 1*९०५.  सुविधा  घोष  क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १४  १६६०  को  या  उसके  लगभग  आसनसोल  के  पास  माल  डिब्बों  से

 इस्पात  टुकड़े  बीट्स  )  लूट  लिये  गये

 यदि  तो  कितने  मूल्य  के  इस्पात  के  टुकड़े  लूट  लिये  गये

 क्या  रेलवे  पुलिस  बल  के  कुछ  व्यक्तियों  को  भी  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  साथ

 गिरफ्तार  किया  गया  है  ;  और

 पूर्व  रेलवे  के  आसनसोल डिविजन  में  PexE  और  १९६०  में  कितने  मूल्य  के  इस्पात

 के  टुकड़े  लूटे  गये  या  चराये  गये
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 उत्तर
 रद्द  १४  REGO

 faa  उपमंत्री
 (

 को  सें०  वें०  राम स्वामी )  :  कौर  हीरापुर  एक्सचेंज  ज

 से
 दो

 खुले  माल-डिब्बों  से  माल  चुराने  की  एक  घटना  हुई  थी  ।  इसमें  इस्पात  बीट्स के  १०४

 टुकड़े  चुराये  गये  थे
 जिनका  मूल्य  लगभग  ४,०००  रु०

 था
 ।

 इन  टुकड़ो ंको  की

 रात
 को  वहां  से  ट्रक  में  लाद  कर  ले  जाया  गया

 ।  बाद  में  पुलिस  द्वारा  °¥—Ro—Go  को
 ये

 टुकड़े

 वसूल  कर  लिये  गये  थे  ।

 जी  इस  मामले  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  तीन  तीन  अरन्य  रेलवे  कर्मचारियों

 एक
 बाहर  के  area

 को
 गिरफ्तार  किया  जा  चुका  है  ।

 PeUE  पौर  REGO  में  प्रा सन सोल  डिविजन  में  इस्पात  के  टुकड़ों  की  चोरी की  केवल

 यही  एक  घटना  हुई  है
 ।

 गोबर  से  गेस  के  संयंत्र

 1*६०६.  श्री  बुला  सिह  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  ae  बताने  कृपा  करेंगे

 कि :

 क्या  गोबर  से  गैस  बनाने  के  संयंत्र  के  डिजाइन  ate  निर्माण  में  नवी  नतम  विकास  का

 इस  दृष्टि  से  वैज्ञानिक  रूप  से  परीक्षण  किया  गया  है  कि  गोबर  की  खाद  परिरक्षित  रखी जा  सके  ;
 कौर

 यदि  तो  इच्छुक  किसानों  द्वारा  देश  में  उक्त  संयंत्र  लगाये  जाने  के  लिए  पद  सहायता

 देने  को  या  प्राय  किसी  प्रकार  उस  संयंत्र  के  व्यापक  प्रचार  की  कोई  योजना  है
 ?

 कृषि  उपमंत्री  (sit  ato  do  कृष्ण प्पा )  :  जी  हां  ।

 राजसहायता  तो  किन्तु  इस्पात  शादी  के  रूप  में  ऋण  देने  को  प्राथमिकता  दी

 जाती है  ।  राज्य  कृषि  वक  शाख़ों  में  काम  करने  वाले  अधीक्षकों  कौर  कारीगरों  के  लाभ  के

 भारतीय  कृषि  अ्रनुसंधान  teat  गोबर-गैस  संयंत्र  की  ८  थापना  कौर  उसके  संचालन  के  बारे  में  एक

 अल्पावधि  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  का  विचार  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  बड़े  श्र  मध्यम  दर्जे  की  सिचाई  site

 विद्युत  परियोजनाएँ

 1१७७३.  श्री  पांगरकर  क्या  सिंचाई ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  कौर  बिजली  की  बड़े  और

 मध्यम  दर्जे  की  किन-किन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  का  विचार  है  ;  ale

 इनपर  कितना  व्यय  होगा  और  इन  परियोजनाओं के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 कितनी  सहायता  देगी  ?

 शर  विद्युत  उपमंत्री  (  श्री  हाथी  )  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबंध  संख्या  ४३]

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  waft  में  इन  परियोजनाओं
 पर

 लगभग  ५६  .  ६८  करोड़

 सर

 व्यय  होने  का  अ्रनुमान  है
 ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सहायता  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  ने  दूसरी क  ee क

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 पंच  वर्षीय  योजना  की  भ्र वधि  eeus—co  के  wea  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  निम्नलिखित

 मदों के  लिए  oat  करोड़  रु०  ऋण  दिया  है

 १.
 अभावग्रस्त  क्षेत्रों  के  स्थायी  सुधार  का  कार्यक्रम

 090  cee  करोड़  रु०

 900  ४००
 करोड़

 रु० २.  विद्यार्थी  सुविधाओं  का  प्रस्ताव

 ३.  चम्बल  र  ०००  करोड  स०

 *४.  विविध  विकास  योजनाएं  २०  ovo  करोड  रु०

 awe  te

 जोड़  We Eyy
 करोड़  रु०

 नां

 *
 इन  ऋणों  से  जिन  योजनाकारों  का  वित्तपोषण  किया  जा  रहा  हे  उनमें  सिचाई  श्र

 योजनाएं  भी  शामिल  हैं  ।

 मनी पर  कौर  त्रिपुरा  के  गेंदों  का  विद्युतीकरण

 1१७७४.  श्री  पांगरकर  :  क्या  सिचाई  ak  विद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मनीपुर  ae  त्रिपुरा  के  जिन  गांवों  में  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  wae  में  ga  तक  बिजली

 लगायी  गयी  उनके  लिए  कितने  किलोवाट  बिजली  मंजूर  की  गयी  है
 ?

 सिचाई az  विद्युत  उपमंत्री  ह  थी  )  :  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  ale  में  मनीपुर  में

 गांवों  जिनमें  इम्फाल  नगर  भी  शामिल  बिजली लगाने  के  लिए  ६४०  किलोवाट  बिजली  की

 उत्पादन-क्षमता  कौर  बढ़ायी  गयी है  ।

 त्रिपुरा में  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रगति  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  GRY  किलोवाट

 बिजली  को  उत्पादन-क्षमता  की  व्यवस्था  की  गयी है  ।  इसमें  से  ३५०  किलोवाट  बिजली  की  उत्पत्ति

 होने  लगी  है  ७५  किलोवाट  बिजली  का  उत्पादन  करने  वाले  यंत्र  लगाये  जा  रहे  हैं  |

 राष्टीय  राजपथ  के  पलों  पर  पथ-कर

 1१७७५.  श्री  सुगन्धि  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  स्थित  किन्हीं  पुलों  पर  पथ-कर  लगाया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्योरा क्या  है  ?

 तथा  संवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  शौर

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  शर  यथासम्भव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नई  दिल्ली  नगरपालिका  को  आवंटित  धन-रात्रिा

 1१७७६.  श्री  दी०  चं०  क्या  स्वास्थ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका को  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  कितना  धन  अ्रावंटित

 किया  गया

 यह  रकम  किन  किन  शीर्षकों  के  दी  श्र

 क्या  इन  सभी  लक्ष्यों  की  पूति
 हो

 गयो

 faa  अंग्रेजी  में
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 स्वास्थ्य  मंत्री  (  श्री  कर मरकर  :  28Y oo  लाख  रु०  |

 यह  धन  afar  सिंचाई  विद्युत  शीर्षक  के  wets  नई  दिल्‍ली  की  नई  बस्तियों

 नगरपालिका  की  वर्तमान  सी  मामों  के  प्रकार  बिजली  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  विकास  के  लिये  भ्रावंटित

 की  गयी  थी  |

 REGO  तक  कुल  ११७.  ८४  लाख  रु०
 व्यय  किया  गया

 ।
 वित्तीय  तथा

 कार्यक्रम  सम्बन्धी  लक्ष्यों  की  पूति  का  व्योरा  संलग्न  विवरण  परिशिष्ट  ३,  अनुबंध  संख्या

 we]  में  दिया गया  है  ।

 तार  घर

 1१७७७,  श्री  दी०  do  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 RYE-Fo  में  देश  भर  में  कुल  कितने  नये  तार  घर  खोले

 उन
 पर  कुल  कितना  व्यय

 पंजाब के  प्रत्येक  जिले
 में  PEXE-Fo  में

 कुल  कितने
 तार

 घर
 खोले t

 उन  पर  कुल  कितना  व्यय

 परिवहन तथा  संवार  मंत्री  (  डा०  प्‌०  सुब्बरायन  )  :  १८८  |

 २०.११  लाख  रु०  |

 पंजाब  राज्य  के  जिलों  के  नाम  REYE-So  में  खोले  गये

 तार घरों की  संख्या

 अम्बाला

 महेन्द्रगढ़

 2c

 १.१६  लाख  रू०  |

 1१७७८.  श्री  मो०  वे०  कृष्णराव :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सम्बन्धी  गोखले  समिति  की  रिपोर्ट  के

 बारे  seer  wba  सरकार  को  भेजी  गयी  उसके  विचार  तथा  सुझाव  प्राप्त  हो  गये  a
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 यदि  तो  उनका  क्या  ata

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय में
 राज्य-मंत्री

 राज  :
 हां  ।

 ate  एक  विवरण  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या ४५]
 संलग्न  जिसमें

 व्यौरा  ate  की  गयी  कार्यवाही  का  उल्लेख  है
 |

 उत्तर  रेलवे  पर  यात्री  सुविधायें

 1१७७६.  श्री  दी०  चं०  दार्मा  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  पठानकोट-ग्रमुतसर  सैक्शन  के  सभी  स्टेशनों  पर  यात्रियों  के  लिए

 सुविधाएं  प्रदान  करने  पर  RERE-Fo  के  दौरान  कितना  व्यय  किया

 प्रत्येक  स्टेशन  पर  किस  सुविधा  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ?

 रिले  उपमंत्री  दाहनवाज्  :  लगभग  2,005  रु०  |

 धारीवाल  ४  शौचालय

 बटाला  जिस  दुकान पर  खाने  पीने

 की  चीजें  बिकती

 वे
 me

 पर

 जाली  लगाना  |

 उत्तर  प्रदेश  में  होम्योपैथी  ate  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धतियां

 Peso.  प्रभारी  पाण्डेय  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 केन्द्रीय  सरकार

 ने  उत्तर  प्रदेश  में  होम्योपैथी  आ्रायुर्वेद  चिकित्सा  पद्धतियों  के  विकास  के  लिए  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना  की  में  अरब  तक  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है
 ?

 स्वास्थय  मंत्री  (  श्री  कर मरकर  )  :
 विभिन्न  गैर-सरकारी  संस्थाओं

 को
 भ्रनुदान  के

 रूपों

 4, 85,Go00  रु०  राज्य  की  सरकारी  संस्थानों  को  दिये  गये  अनुदान  शामिल  जिनका

 समायोजन  श्रर्थोपाय  भ्रप्रिमों  द्वारा  किया  जाता  दिया  गया  है  ।

 चन्द्रकला  नहर पर  रेलवे  पुल  का  निर्माण

 1१७८१.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  चन्द्रप्रभा  नहर  पर  नहर  पुल  के  निर्माण  के  लिए

 धन  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  कौर

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  शुरू  किया  जायेगा
 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 सें०  राम स्वामी  )  :

 रेलवे  विभाग  को  चन्द्रप्रभा  नहर  पर  नहर  पुल

 बनाने  की  किसी  प्रस्थापना  की  कोई  जानकारी  नहीं है  |  किन्तु
 गाजीपुर  जिले  में  नहरों  को  पार  करने

 मूल  म्रंग्रज  में
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 के  लिए  रेलवे  लाइन  के  नीचे  पुल  बनाने  के  लिए  सिचाई  विभाग  से  तीन  अलग  प्रस्थापनाएं  प्राप्त

 हुई  हैं  ।  इनका  ate  नीचे  दिया  जा  रहा  है

 १.  दिलदारनगर-तारीघाट
 शाखा  लाइन  के  ४३८/१४-१५ मील  पर  नागसर  छोटी  नहर

 पर  पुल  ।
 इसके  अन्तर्गत  २  फुट  व्यास  के  यम  पाइप  का  जल-द्वार  लगाने  की

 व्यवस्था है  ।

 २.
 बिना  ae

 सकल दिया  स्टेशनों
 के  बीच  ४५०/२२  मील  पर  मौजूदा  पुल  संख्या  ४१२

 के  जरिये  धरना  छोटी  नहर  का  रास्ता  |

 ३.  तारीघाट  दाखा  लाइन  के  ४४३/१५-१६  मील  पर  तरीघाट  सहायक  नदी  को  पार

 करने का  पुल  ।

 पहला  काम  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  कौर  पुरा  होने  वाला  है  जबकि  प्राय  दो  कामों  की  जांच

 की
 जा  रही  इस  का  पूरा  उत्तरदायित्व  सिचाई  विभाग  कोप

 उपरोक्त  भाग
 के

 उत्तर
 को

 देखते  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सड़कों  का  विकास

 1१७८२.  श्री  दो०  चे
 ०

 फार्मा  क्या  परिवहन  तथा
 सं  वार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  ने  १६६०-६१  में  उस  राज्य  की  सड़कों के  विकास के  लिये

 कौर सरकार  से  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोतवाली  की  गयी  है  ?

 तथा  पं  जार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रों  राज  :  कौर

 हिमाचल  प्रदेश  के  राष्ट्रय  राजपथों  तथा  अन्य  सड़कोंਂ  के  विकास के  लिये  १६६०-६१ के  लिये

 आयव्ययक  में  निम्नलिखित  राशियों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  :

 (१)  राष्ट्रीय  राजपथ  काय  है दे  लाख  रुपये

 (२)  राष्ट्रीय  राज पथों  के  भ्र ति रिक्त  न्य  सड़कें  re  लाख  रुपये

 et नििलिएाकटटलप फाटा SE  a

 24g  लाख  रुपये ~

 a cae

 ae ad
 राशियों PEK 0-2  के

 पूरी  गीत  प्राक्कलनों  में  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  ने

 की  व्यवस्था  की  है  ——

 (१)  राष्ट्रीय  राजपथ  कार्य  ४५०  .  ७४  लाख  रुपये

 (२)  राष्ट्रीय  राजपथों  के  अतिरिकत  wear  सड़कें  १८७
 *

 ००  लाख  रुपये

 ee

 239. oY We ae ७४  लाख  रुपये

 rae  at  a

 पुनरीक्षित  प्राक्कलन  अभी  तक  विचाराधीन  है  ।
 i

 मूल  waist  में
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 दिल्‍ली  में  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम

 1१७८३.  श्री  दी०  बं०  कया  सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  PELE-Ke  कौर  PEKO-E  में  दल्ली  में  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  पर
 कितनी

 राशि  खर्चें  की  गयी

 विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  To  Yo
 :

 (१)  PEYEHFo  कुल  सरकारी  खर्चे  ६,१  १,७००  रुपये

 (२)  १९६०-६१  से  १९६६०  १.२६, ४९  रुपये

 उतर  रेलवे  में  भ्रष्टाचार  के  मामल

 Fos,  ्रो  फार्मा  क्या  WaT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ZEGO  में

 उत्तर  रेलवे  के  फिरोजपुर  डिवीजन  में  रेलवे  कर्मचारियों  द्वारा  किये  गये  कितने  ae  किस  प्रकार  के

 भ्रष्टाचार के  मामले  पकड़े  गये  हैं  ?

 रनवे  उपमंत्री  (sit  शाहनवाज  १  जनवरी  से  नवम्बर  के  तक  फिरोजपुर  डिवीजन

 में २०  मामले  पकड़े  गये  हैं  जिनका  व्यौरा  निम्न  प्रकार  से  है

 (१)  राय  के  ज्ञात  साधनों  के  श्रतुपात  से  प्रतीक  घन  का  संचय

 (२)  रिवायत  स्वीकार

 (3)  धोखा

 (४)  घन
 का

 (५)  गलत  रिकार्ड

 (६)  रेलवे  पासों  ate  GrozloWto  का  अ्रतुचित  लाभ

 (७)  रेलवे  सामान  का  अनुचित  उपयोग

 (८)  निर्घारित  स्तर  से  कम  स्तर  का  सामान  स्वीकार  करना  ;  कौर

 (&)  यात्रियों  के  सामान  को  तोलने  में  रियायत

 दिल्‍ली  में  लड़की  के  दाव  के  लियें  खोज

 1१७८५.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १८  EKO  को  नयी  दिल्‍ली  के  एक  अस्पताल  के  मंत्रालय  से  एक  वर्ष  की  लड़की

 की  जो  लाश  गायब  हो  गयी  उसकी  खोज  के  सम्बन्ध में  ml तक  क्या-क्या  कार्यवाही की

 गयी

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  परिणाम  निकला

 स्वास्थ्य  मंत्री
 उस  लड़की  का  शव  उस  अस्पताल

 के
 Hate  से  गलती  से  उन  व्यक्तियों  दारा  उठा

 लौ  गी  थी

 जो

 कि

 किसी  ara  ——e tee  और

 उसके

 a

 मूल  Be i  में

 «Morgue.
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 मृतजात  शिशु  के
 शव

 उठाने
 के

 लिये  जाये
 जब

 एक  वर्ष की  लड़की  का  पिता  उसके  शव

 को  लेने  के  लिये  wat  तो  उस  समय  यह  गलती  महसूस  की  गयी  कौर  उस  लड़की  के  शव  को  वापिस

 लाने  के  लिये  खोज  दल  भेजें  गये  परन्तु  तब  तक  उस  लड़की  का  अन्तिम  संस्कार  किया  जा  चुका

 विमान  दुर्घटना

 1१७८६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 क्या  परिवहन  तथा  सं  वार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  १६  १९६०  को  दिल्‍ली  फ्लाइंग  क्लब  का  एक  जहाज़  की

 शाहदरा

 धौर

 रा
 की प्रह्लाद गढ़ी  के  निकट  कुकर  aver  में  भूमि  पर  उतरते-उतरते  दुर्घटना  हो  गयी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  भर  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए
 ?

 taatrs  उड्डयन  उपमंत्री  मही उद्दीन  )  :  १६  REKo  को  दिल्ली

 फ्लाइंग
 क्लब  मोथਂ  विमान  वी०

 टी
 ०  डी०  एच० पू  को  एक  प्रशिक्षण  उडान

 के  दौरान  प्र  ara  गढ़ी  गांव  के  निकट  लैंडिगਂ  करना  पड़ा  जिसके  परिणाम  स्वरूप  विमान  को

 कुछ  मामूली  सी  क्षति  पहुंची  है  ।

 चालक  ने  यह  महसूस  किया  कि  इंजन  की  शक्ति  समाप्त  हो  रही  इसलिये  उसका

 लैंडिंग करना  पड़ा  ।  इंजन  की  शक्ति  की  समाप्ति  एग्जहास्ट  tine  फार्म  के

 खराब  हो  जाने  के  कारण  हुई  थी  ।

 उसके  परिणाम  स्वरूप  किसी  भी  व्यक्ति  को  कोई  चोट  नहीं  करायी  है  ।

 सामुदायिक  विकास  ast  में  विकसित  वर्गों  का  विकास

 श्री  रा०  च०  माझी :
 1१७८७.

 att  सुबोध  हंसना  :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  ने  समाज  के  विकसित  वर्गों  के  विकास  के  लिये  खण्ड  स्तर  पर  एक

 उपसमिति  बनाने  की  योजना  पर  विचार  है  ;

 यदि  तो  कया  कभी  तक  किसी  भी  खण्ड  में  इस  प्रकार  की  कोई  समिति  बनायी  गयी

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  १९६०  में

 हुए  सामुदायिक  विकास  के  ative  सम्मेलन  में  यह  संकल्प  किया  गया  था  कि  अनुसूचित

 पौर  भ्रनुसूचित  प्राचीन  जातियों  तथा  ग्रामीण  जनता  के  विकसित  वर्गों  के  लिये  योजनायें  तैयार

 करने  के  लिये  खण्ड  स्तर  पर  एक  उप  समिति  स्थापित  की  जाये  जिसमें  afar  अविकसित  वर्गों

 के  ही  सदस्य हों  ।  @&go A gE Healy में  हुई  केन्द्रीय  स्थानीय  स्वायत  शासन  परिषद्‌  की  छटी  बैठक

 में  यह  सिफारिश  की  गयी  है  किਂ  जहां  भी  आवश्यक  कौर  संभव  हो  सके  अविकसित  वर्गों  के  कल्याण

 के  सम्बन्ध  में  देख  भाल  करने  के  लिये  पंचायत  समितियों  की  उप  समितियां  भी  स्थापित  की  जायें  ।

 वे  सिफारिशें राज्य  सरकारों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ।

 न

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में

 tDevelopment  of  Weaker  Sections.
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 ( st  स०  ह  सामन्त

 ress.  4  थी  सुबोध  हुवैदा

 श्री  दी०

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  प्रायुवेंदिक  aaa  परिषद्‌  के  तत्वावधान  में  नामक  एक

 भारतीय  जड़ी  बूटी  से  आंखे  के  सभी  रोगों  के  लिये  एक  चूक  झौषधि  तैयार  की  गयी  है

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  इसका  श्रत्यपघिक  प्रचार  हुआ  है  ate
 उसकी  बहुत  मांग

 air

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  अभी
 तक

 कोई  वैज्ञानिक  प्रयोग  किये  गये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )
 श्र  नहीं  ।  यह  प्रौषधि  एक

 सरकारी  श्रायुवेंदिक  प्रनुसन्घान  परिषद्‌  द्वारा  बेची  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय  आ्रायुर्वेदिक  श्रनुसंघान

 संस्था  का  उससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 इस  सम्बन्ध में  प्रयोग  किये जा  रहे

 दिल्ली  में  गृह-निर्माण  सहकारी  समितियां

 rT Qs.  थ्रो  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  ५

 १४६०  के  अतारांकित संख्या  ३३२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  की  २३८  गृह-निर्माण  सहकारी  समितियों में  से  कुछ

 समितियां ऐसी  हैं  ।  जिनके  न  तो  कोई  नियमित  दफ्तर  हैं  प्रौढ़  न  ही  कोई  निश्चित  कार्य  घण्टे  हैं  ;

 क्या  यह
 भी  सच  है  कि  कुछ  एक  कुछ

 at  पुरानी  गृह-निर्माण  सहकारी  समितियां

 जैसी  हैं  जो  कि  झपने  श्रंश्धारियों  न  तो  अपनी  वार्षिक  भेजती  है  आर  न  ही  अपनी  वार्षिक

 बैठकों  की  कार्यवाही  का  विवरण  मे  जती  हे  कौर  इस  प्रकार  से  झपने  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  उन्हें

 झन्घकार में  रखती  हैं  ;

 क्यो  गृह-निर्माण  सहकारी  समितियों  को  इस  बात  का  भ्रषिकार  प्राप्त  है  कि  वे  अपने

 किसी  भी  झ्रंशाघारी  को  त्यागपत्र  देने  की  अनुमति  देने  से  इन्कार  कर  सकती  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  उस  की  दाते  कया  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  बन  सु  :  यह सच  हैं  कि  कुछ

 शक  सु  हू-निर्माण  सहकारी  समितियों  के  नियमित  रूप  से  कार्यालय  तथा  निश्चित  कार्य  घंटे  नहीं  हैं  ।

 परन्तु  प्राधिकृत  पदाधिकारी  इस  प्रकार
 की

 समितियों  के  रिकार्ड  को  हिफ़ाज़त  में  रखते  हैं  ।

 जिन  समितियों  का  बरच्छा  व्यापार होता  है  वे  झपने  एजेन्डा  तथा

 पात्रा  को  छपाते  हैं  घौर  सदस्यों  को  वे  चीजें  भेज  देते  परन्तु यह  ज्ञात  सुग्रा है  कि  कुछ  एक

 समितियां  ऐसी  हैं  जोकि  ध्यान  सभी  झ्ंराधारियों  के  पास  वार्षिक  प्रगति  प्रतिवेदन  तथा  वार्षिक  बैठकों

 का
 की  कार्यवाही नहीं  भेजते  ।

 ना  ि

 wag  में

 y 1666  €Ai
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 उप-विधियों  के  झधघीन  कुछ  एक  निर्धारित  दाँतों  के  अधीन  त्याग  पत्र  न  स्वीकार  करने

 के  सम्बन्ध
 में  Te-frATT  सहकारी  समिति

 को  भानुमती  प्राप्त है
 |

 प्रत्येक  समिति  के  अपनी  अलग  अलग  उप-विधियां  परन्तु  सामान्यतया  जब  तक  कोर्ड

 सदस्य  fray  निश्चित  धकधकी  तक  किसी  समिति  का  सद्य  नहीं रह  ar  निर्घारित

 नीति  से  त्याग  पत्र  सम्बन्धी  नोटिस  नहीं  देता  या  यदि  समिति  का  वह  कर्ज़दार  है  या  किसी  ew  ca

 व्यक्ति  के  लिये  ज़ामिन  है  जोकि  समिति  का  करदार  तो  उस  स्थिति  में  उस  का  त्यागपत्र  स्वीकार

 नहीं  किया  जाता  ।

 qatar  रेलवे  के  बाढ़  स्टेशन  के  निकट  रेल  दुर्घटना

 1१७९०.  को  सुशासन  घाव  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  २  PERO  या  उस  के  आसपास  किसी  ar  तिथि  को  ya  tag  के

 पटना  ज़िले
 के

 बाढ़  स्टेशन  &  निकट  दिल्‍ली  ort  वाली  १३  अप  अपर  इंडिया  एक्सप्रैस  को  दुर्घटना

 हो  गई
 थी  ;

 यदि  तो  दुर्घटना  का  क्या  कारण  था  ;

 कितने  व्यक्ति  घायल  हुए  ak  रेलवे  को  कितना  नुकसान  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  रेलवे  कामना  रियों  को  सजा  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  वह  कर्मचारी  किस  वर्ग  का  था  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  हां  ।  २  १९६०  को  ॥

 रेलवे  कर्मचारियों  की  गलती  से  |

 कोई  भी  व्यक्ति  घायल  नहीं  gar  रेलवे  को  केवल  १०  रुपयों  की  क्ति  हुई

 att  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 aaa  बिद्युत  परियोजना

 1१७६१.  श्री  रामी  रेड्डी  :

 श्री  to  | ह ०  कृष्ण राव

 क्या  सिचाई  ate  बिद्युत  मंत्री  १६६०  के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  २  aac  के
 उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  mam  ने  इस  बीच  श्रीसेलम  परियोजना  पर

 विचार  कर  लिया  है  ;

 क्या
 उत

 के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ;  कौर

 (7)  कया  परियोजना के
 लिये

 वित्तीय  मंजूरी  भी  दी  जा  चुकी है
 ?

 सिचाई  और  fart  उपमंत्री  शौर  forte  कभी

 घिन  a  ह

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 लट  नााणणपणााणणणगणय  एएएए।शशशकसल

 मूल  sist  में
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 नारियल के  बागान  का  संरक्षण

 Tea.  श्री  Rifgara  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 फि

 केन्द्र

 द्वारा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  विभिन्न  राज्यों  में  नारियल  के  वृक्षों
 को

 बीमारियों  तथा

 कीटाणुझों  से  बचाने  के  कार्यों  पर  कभी  तक  कितनी  राशि  खर्च  की  जा  चुकी  है
 ?

 मंत्री  do  ao  :  प्रभी  तक  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अ्रनुसार

 १७,८  ४,८६४  रुपये  ।

 मम्मा-भक्ति  रेलवे  साइन

 1१७६३.  श्री  त०  ब०  faa  राब  :  कया  च्च् च्च् रलव  मंत्री  ७  REKo  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ६७४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  मुना-सकती  रेलवे  लाइन  के  सम्बन्ध  में प्रन्तिम  स्थान  सर्वेक्षण

 हो  गया  है  ;  ate

 यदि  तो  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कार्य  कब  से  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ?

 रेले  उपमंत्री  ०  :  हां  ।  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  परियोजना

 प्रतिवेदन  शौर  प्राक्कलनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 रेले  बों  द्वारा  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लेने  शौर  प्राक्कलन  के  लिपे  मंजूरी  दे  देने

 के  बाद  ही  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  किया  जायेगा  |

 नौकरी  नदी  पर  tag  पुल

 1१७६४.  श्री  तर  ब०  fara  राव  बया  tag  मात्रा  ७  १९६०  के  तारांकित प्रदान

 संख्या  ६५६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर-मंसूर  सेक्शन  पर  शरू  के  निकट  कावेरी  कौर  दक्षिण  कावेरी

 पर  तीन  रेलवे  पुलों  के  पुननिर्माण  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है

 यदि
 तो  १६६०  के  ara  तक

 कितनी  प्रगति
 हुई  है  ;  सनौर

 at  तक  कितनी  पड  खच  की  जा  चकी  है
 ?

 उपमंत्री  च०  :
 (¥)  नहीं  ।  इन  पुलो ंके  पूर्वे

 प्रचलित  कंक्रीट  के  गैरों  के  संभरण  के  लिये  टेंडरों  का  प्रभी  oat  फैसला  किया  गया  है  aire  संबंधित

 फर्म  को  स्वीकृति  पत्र  भेजा  दिया  गया  है  |

 कौर  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 gig  प्रदेश  में  ग्राम्य  जल  संकरण  योजनायें

 1१७९४.  श्री  रासो  रेड्डी  कया  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  धान्य  प्रदेश  की  राष्ट्रीय  ग्राम्य  जल  संभरप  तथा  स्वच्छता  संबंधी

 are योजनाओं
 की

 कार्याऩ्वित
 के  लिये  आवंटित राशियों  में  पर्याप्त  कमी  कर  दी  गई  है  डी

 +
 यदि  तो  कितनी  कमी  की  गई  है  ;

 अपनप्प्म  a ee

 में
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 इस  समय  are  प्रदेश  के  किस  किस  क्षेत्र  में  ये  योजनायें  कार्यान्वित  की  जा  रही

 मंत्री  :
 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  राष्ट्रीय  जल  संभरण

 तथा  स्वच्छता  योजना  के  अधीर  प्रान्तर  प्रदेश  की  जल  संभरण  तथा  स्वच्छता  योजनायें

 की  कार्यान्वित  के  fai  कभी  तक  कोई  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है

 अंध्र  प्रक्षेत्र

 विशाखापटनम  जिले  के  विशाखापटनम  यूनिट  में  ।

 गुंटूर  ज़िले  के  पलनाड  यूनिट में  ।

 करनूल  ज़िले  के  पट्टिकोण्डा  यूनिट  में  ।

 भ्रनन्तपुर  जिले  के  कादिरी  यूनिट  में  ।

 लगाना  टीके

 हैदराबाद  ज़िले  के  कट्टे दन  यूनिट  में  ।

 महबूबनगर  ज़िले  के  यूनिट  में  ।

 बावल  की  नयी  fara

 1१७९६.  श्री  प्र०  के ०  देव :  क्या  खाब  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  बिहार  के  उत्पादन  शास्त्र  विज्ञों  ने चावल की  नई  किस्मों  का  विकास  att  उन

 की  खेती की  है

 चावल  की  इन  नई  किस्मों  की  खेती  से  प्राप्त होने  वाली  फसल  पुरानी  किस्मों  की

 फसल  से  कितनी  प्रतीक  है  ;  ar

 इन  नथी  किस्मों  को  लोकप्रिय बनाने  के  लिय  कया  क्या
 काय
 be  ne  वाही  की  जा  रही

 ?

 Tafa  मंत्री  उठ  ai

 इन  नई  किस्मों  से  होने  वाली  फसल  पुरानी  किस्मों  की  फसल  से  २०  से
 २१ प्रतिशत

 सक
 हुई  है  ।

 विस्तार  कर्मचारी  काश्तकारों  के  खेतों  में  नई  किस्मों  के  बारे  में  प्रयोगात्मक  प्रदान  कर

 रहे  हैं
 ।

 नई  किस्मों  के  बीज  काश्तकारों  को  बांटे  थी  जा  रहे  हैं  ।

 arila  ass  निधि

 1१७६७.  श्री  वॉरियर  :  क्यां  परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे

 फि

 केरल

 राज्य  को  इस  आयव्ययक वर्ष  में  केन्द्रीय  सबक  निजी  में  से  कितनी  राशि  wafer

 a  we
 की  गईं  थी  ;

 a  बाण  वाना

 मूल  was  में
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 इस  योजना के  घिन  कुल  कितने  मील  सड़कों की  मंजूरी  दी  गई  है  ;  WK

 किस  sara  पर  इस  केन्द्रीय  निधि  में  रानियां  विभिन्न  राज्यों  को  आवंटित

 को  जाती हैं  ?

 परिवहन  तथा  सं  रार  मं  शाला  मं  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )  केरल  सरकार

 ने  प्रमी  तक  इस  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  कुछ  भी  राशि  इस  झायन्ययक  वर्ष में  नहीं  मांगी  है  ।

 फिर  भी  इस  वर्ष  में  भ्रावंटित  करने  के  लिये  Ve  लाख  रुपये  निर्घारित  किये  गय  हैं  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  विभिन्न  राज्यों  को  आवंटित  की  जाने  वाली  राशि  उस  प्रक्रिया

 के  प्राकार  पर  निर्घारित की  जाती  है  जोकि  १८  Revs  को  area  की  संविधान  सभा

 )  द्वारा  पारित  किये  गये  केन्द्रीय  सड़क  निधि  संकल्प  में  निर्धारित  किया  गया  था  ate  जिसका

 संशोधन  ८  Reve  को  उसी  सभा  द्वारा  १४  REXo  को  भारत  की  संसद्‌  द्वारा

 किया  गया  था  ।  संक्षेप  में  निधि  के  राजस्व  को  २०  प्रतिशत  साधारण  ford  के  रूप  में  रख  दिया

 जाता  है  ।  दोष  ८०  प्रतिशत  राज्यों  के  6 ४,  सम्बन्धी  खातेਂ  में  wa  दी  जाती  fears  राशि  में

 से  धन  सामान्यतया  श्रन्तराज्यीय  महत्व  तथा  अखिल  भारतीय  हित  की  सड़कों  की  स्वीकृत  योजनायें

 पर  खच  किया  जाता  है  |  सम्बन्धी  खातेਂ  की  राशि  में  से  घन  विभिन्न  राज्यों  पौर  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को  इस  से  बांटा  जाता  है  कि  सम्बन्धी  वित्तीय  ag  में  समाप्त  होने  वाले  पत्री  वर्ष  में

 सम्पूर्ण  भारत  में  करारोपित मोटर  स्पिरिट  में  इस्तमाल  होने  वाली  स्पिरिट  के  प्रतिष्ठित  )

 की  ख़पत  की  तुलना  में  प्रत्येक  राज्य  में  उसकी  खपत  कितनी  हुई  है
 ।

 साया  acquit  पर  बिक्री  कर

 1१७६८.  श्री  सुमन घोष  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  विभागीय  भोजनालयों  से  संभरित  की  जाने  वाली  खाद्य  वस् तुम् ों  पर  भी  बिक्री

 कर  लिया  जाता  है

 क्या  सभी  राज्यों  शर  सभी  जोनों  में  बिक्री  कर  लिया  जाता

 नगर  तो  इस  भेदभाव  का  क्या  कारण  है
 ?

 feat  उपयंत्री  शाहनवाज  से  स्थिति  यह  है  कि  कुछ  एक  राज्य

 कारों  ने  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  संस्थानों  से  बिकने  वाली  खाद्य  वस्तुयें  को  बिक्री कर  से  मुक्त

 कर  दिया  है  कुछ  सरकारें  बिक्री  कर  इकट्ठी  कर  रही  हैं  ौर  कुछ  सरकारें  बिक्री  कर  मांग

 जहां  तक  बाद  की  दो  प्रकार  की  सरकारों  का  सम्बन्ध  यह  उत्पन्न  हुआ  है  कि  क्या  राज्य  सरकारों

 के  बिक्री  कर  सम्बन्धी  नियम  उन  संस्थानों  पर  लागू  होते  हैं  जो  कि  सीघे  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन

 हैं  रोक  जो  कि  बिना  लाभ  बिना  हानि  के  arene  पर  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  ध्वन्य  बातों के  साथ  साथ

 इस  प्रदान  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 पंजाब में  कमी  का  कृष्य करण

 1१७६६.  थी  जीत सिह  सरहदी  :  कया  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारत  सरकार  से  यह  निवेदन  किया  है  कि  पंजाब  में

 भूमि  के  बहुत  बड़े  क्षेत्र  के  कृष्य करण  के  लिये  सहायता  दी

 सिल  प्र ग्रेजी  में
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 यदि  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  सांगी  गयी  है  पौर  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 प्रतिक्रिया कया  है  ?

 मंत्री  पं
 ०

 का०  कौर  १९६०  में  पंजाब  सरकार  ने

 १२,५००  हरिजनों  कौर  कादतकार  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिये  कृषि  योग्य  व्यर्थ  पड़ी  हुई  १  eX

 लाख  एकड़  भूमि  के  कृष्य करण  के  सम्बन्ध  में  एक  योजना  भेजी  थी  |  उसमें  राज्य  सरकार ने  इस  सम्बन्ध

 में
 ५०

 प्रतिशत  प्रचलित  खर्च  की  केन्द्रीय  सहायता  मांगी
 थी  ।

 राज्य  सरकार  की  तटीय  पंचवर्षीम
 योजना

 के
 प्रारूप

 में  १२,५००  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिये  एक  योजना  सम्मिलित  कर  दी  गयी  है

 जिस  पर  लगभग १'६  करोड़  रुपयों  का  खर्च  करायेगा  ।  तूतिया  पंचवर्षीयਂ  योजना  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने

 बाली  केन्द्रीय  सहायता  का  स्वरूप  झ्र भी  तक  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।

 गोदावरी  बाढ़  नियंत्रण

 1१८००.  श्री  रामी  रेड्डी  क्या  सिचाई  शर  वियत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोदावरी  बाढ़  नियन्त्रण  बन्द  को  ऊंचा  कौर  पक्का  करने  के  सम्बन्ध  में  योजना  पर

 विचार किया  जा  रहा

 योजना  पर  कूल  कितना  खर्च  करायेगा  ;

 इस  योजना  की  कार्यान्विति  से  क्या  क्या  लाभ  होने  की  भ्राता

 इस  समय  योजना  की  किस  स्थिति  पर  विचार  क्या  जा  रहा  है  ?

 सिखाई  ध्रौर  विद्युत  उपमंत्री  :  हां  ।

 लगभग  १०८  Re  लाख  रुपये
 |

 वर्तमान  सिचाई  साधनों  ate  डेल्टा
 की

 बाढ़  से  सुरक्षा
 |

 शभ्रान्ध्र  प्रदेश  द्वारा  इसकी  कार्यान्वित  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  कौर  ज्ञात  हुमा

 है  कि  लगभग
 ८०

 प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  गया  है
 ।

 नीदरलैंड  से  जहाज

 1१८०१.  मोदी  Wo  फार्मा  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  नीदरलैण्ड  से  जहाज  खरीदने  का  निश्चय  किया
 शौर

 यदि  तो  कितने  जहाज  खरीदने  का  विचार  है
 ?

 परिवहन  तथा  संवार
 माध्यम  राज्य-मंत्री  राज

 :
 जी  नहीं  ।

 लैंड  से  जहाज  खरीदने  की  इस  समय  कोई  प्रस्थापना  नहीं  है
 |

 wer  उत्पन्न नहीं  होता

 दिल्‍ली  के  लिपे  dat का  कोटा

 1१८०२.  श्री  दी०  Wo  शर्मा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्‍ली के  लियें  चीनी  का  कोटा  किस  पधार  पर  निर्धारित  किया  जाता
 शौर

 इसका  वितरण  गांव  में  रहने  वाले  लोगों

 में

 किस  प्रकार  किया  भाता  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 तथा  उपमंत्री  श्र०  स०  दिल्‍ली  में  पिछले  वर्षों  में  चीनी  की  लागत

 के  आधार  पर  यह  कोटा  निर्धारित  किया  जाता  है  |

 चीनी  का  कोटा  चीनी  के  लाइसेंस  प्राप्त  व्यापारियों  को  दिया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 दिल्‍ली  में  चीनी  के  वितरण  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  प्रौढ़  दाहर  में  रहने  वाले  गांवों  में  रहने  वाले

 के  बीच  चीनी  का  वितरण  करने  की  विधि  में  भी  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  श्ाहारपृष्टि  मंत्रणा  समिति

 1१८०३.  शी  दी०  चे  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  ३१  १९६०  के  तारांकित प्रदान  संख्या

 श्रे  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  श्राहारपुष्टि  मंत्रणा  समिति
 की

 '  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 पृ स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )
 :

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  झाहारपुष्टि  मंत्रणा  समिति  की

 feat  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  कोई  ग्रम्तिभन  फैसला  महीं  किया  ।

 feat  सें  सरकारी  कर्मचारियों का का  ध्रस्वस्थता-सवक्षण

 1१८०४.  श्री  दी०  do  फार्मा :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  ३१  १९६० के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  £  ३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  कर्मचारियों  के  श्रस्वस्थता-सर्वेक्षण में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 इसके  कब  तक  समाप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पस्डास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  १६६०  तक  प्रत्येक  झौषघालय  के

 कार्डों  को  क्रमबद्ध  करने  का  कार्य  पूरा  हो  गया  था
 |  इनमे ंसे  १०  चुने  हुए  श्रौषघालयों के  ७०००

 परिवारों  को  बिना  किसी  विद्वेष  झ्राधार  के  चुन  लिया  गया  है
 ।

 १९६०  में  हर  घर  में  जाकर

 जांच  करने  का  कार्य  दुरू  किया  गया  था  प्रौढ़  यह  कार्य  प्रभी  तक  चालू  है  ।  इस  अस्वस्थता  सर्वेक्षण  के

 एक  शतरंज  के  तौर  शिकारों  ate  बच्चों  की  शारीरिक  वृद्धि  का  अनुवर्ती  अध्ययन  करने  का  काम

 १९६०  में  शुरू  किया  गया  था  |  अनुमान है  कि  Reto  के  मध्य  तक  मह  काम

 समाप्त हो  जायेगा

 इस  सर्वेक्षण  का  जिसके  अन्तर्गत  चुने  हुए  परिवारों  में  एक  वर्ष  के  रोगों  सम्बन्धी

 आंकड़ों का  संकलन  किया  जाना  १९६१  के  तक  समाप्त  होने  का  अनुमान  है  ।  दूसरा

 जिसके  अन्तर्गत  घर  के  चारों  are  की  सामाजिक-श्रमिक  स्थिति  एक  वर्ष  की  अनुवर्ती

 लागतों  सम्बन्धी  जानकारी  इकट्ठी  की  जानी  १९९६२  के  अन्तरगत  पूरा  हो  जायेगा  |

 नि लि गडन  नई  दिल्‍ली

 प  १८०५.  श्री  दो०  च०  बार्मा : बया स्वास्थ्य क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विलिंग्डन  अस्पताल  में  भर्ती  होने  वाले  रोगियों  की  इस

 लाल  में  उपलब्ध  पलंगों  से  बहुत  अ्रधिक
 =~

 यदि  हो  तो  रोगियों की  आवश्यकताओं की
 के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  तक

 जा  रहे

 गुरमेल  ग्रंग्रेजी  में
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 अन्य  अस्पतालों  की  हालत  विलीन  अस्पताल  से  प्रगति  है
 ?

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  तक  भर्ती  होने  वाले  रोगियों
 की

 भीड़  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  के

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 इस  समय  अस्पताल  में  २४०  पलंगों  की  व्यवस्था  है  तीसरी  योजना  की

 में  ५००  कौर  पलंगों  की  धीरे  धीरे  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ।

 जहां  तक  रोगियों  की  भीड़भाड़  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  के  प्रत्य  प्रस् पता लों  की  स्थिति

 मी  वैसी ही  है  ।

 कृषि  प्रयोजनों  के  लिये  इस्पात

 1१८०६.  डा०  राम  gun  fag:  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कृषकों  के  लिये  निर्धारित  इस्पात  के  कोटे  का  लाभ  उन्हें  नहीं

 {)

 ate  तो  स्थिति  में  सुघार  करने  के  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 कृषि  मंत्री  पं०  ao  :  कौर  सरकार को  इस  बात का  पता

 चला  है  कि  लोहे  कौर  इस्पात  के  क़ृषि-कोटे  की  सप्लाई  अपर्याप्त  है  कृषकों  के  लिए  जो  कोटा

 निर्घारित  किया  गया  उसका  पूरा  लाभ  उन्हें  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  ।  geyve FT HaHa में  कलकत्ता

 में  केन्द्रीय  कृषि  मंत्री  की  भ्रघ्यक्षता  में  हुए  एक  सम्मेलन  में  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था  कि

 स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  |  लोहा  इस्पात  राज्यों

 के  प्रतिनिधियों  प्रौढ़  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  ने  इस  सम्मेलन  में  भाग  लिया  are

 सम्मेलन ने  बातों के  इलावा  इस  बात  की  भी  सिफारिश  की  थी  कि  कृषि-कोटे  पर  किये

 जाने  वाले  लोहे  प्र  इस्पात  के  सम् भरण  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  इस  कार्य  को

 मिलता  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  सिफारिश  को  इस  बीच  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कौर  कृषि-कार्यों

 के  लिए  जिन  चीज़ों  की  भ्रत्यन्त  आवश्यकता  उन्हें  इस  प्राथमिकता  में  शामिल  कर

 लिया गया  है  ।

 इस  बात  की  भी  सिफारिश  की  गयी  थी  कि  राज्यों  में  कृषि  विभागों  के  एक  अधिकारी  को

 लोहा  इस्पात  नियंत्रण  के  इस्पात  कौर  लोहे  के  क़ृषि-कोटे  सम्बन्धी  कार्यों  का

 लन  करने  का  अ्रधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ak  उस  अधिकारी  को  यह  देखना  चाहिए  कि  कृषि-कोटे

 का  उपयोग  कृषि-प्रयोजनों  के  लिए  ही  हो  ।  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  शौर

 अधिकांश  राज्य  सरकारें  इसे  क्रियान्वित कर  रही  हैं  ।  अनुमान  है  कि  aa  कृषकों  को  उनके  लिए

 निर्धारित  लोहे  श्र  इस्पात  के  कोटे  का  पूरा  लाभ  प्राप्त  होगा  ।

 नये  रेलवे  इंजन

 1१८०७.  श्री  प्रचार
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 रेलवे  ने  १६५८-५४  REXE—Ko  में  कुल  कितने  नये  रेलवे  इंजनों  को  काम

 पर

 प्रत्येक  जोनल  रेलवे  को  कुल  कितने  इंजन  प्लाट  किये  कौर

 यह  ग्रांट  किस  श्राघार  पर  किया  गया
 ?
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 उपमंत्री  शाहनवाज  :
 एक  विवरण

 परिशिष्ट

 झनुबन्व  साया  we]  संलग्न  है  |

 यह  भ्रावंटन  प्रत्येक  जोनल  रेलवे  को  उनकी  भ्र ति रिक्त  यातायात  सम्बन्धी  जरूरतों  को

 पुरा  करने  तथा  श्रवस्थातीत  इंजनों  को  बदलने  की  भ्रावश्यकताझं  को  देखते  हुए  किया  गया  है
 ।

 कृषि-शेष

 ध्रगाड़ी :
 1१८०६.

 थ्री  सुगन्धि
 :

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में इस  समय  कुल  बीजे  गये  क्षेत्र का  कितना  प्रतिशत  क्षेत्र ऐसा  है  जिसकी

 सिचाई  हो  सकती  प्रौढ़

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  परियोजनाओं
 की

 समाप्ति  के  cea  यह  क्षेत्र  कितने

 प्रतिशत  होगा  ?

 सिचाई  कौर  विद्वत 9 ५  उपमंत्री  :  एक  विवरण  परिशिष्ट

 प्रबन्ध  संख्या  ४७]  संलग्न  जिसमें  यह  जानकारी  दी  गयी  है  कि  वर्ष  rg  ५६-४७  में  कुल  कितने

 क्षेत्र  में  बिजाई  हुई  ate  कुल  कितने  क्षेत्र  में  सिचाई  होती  है  तथा  बिजाई  वाले  क्षेत्र  के  अनुपात  में

 सीमित  क्षेत्र  का  प्रतिशत  कितना  है  ।

 प्रथम तथा  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  में  चालू  की  गयी  बड़ी  शौर  मध्यम

 सिचाई  परियोजना  की  समाप्ति  और  पूर्ण  विकास  पर  लगभग  ३.  ८५१  करोड़  एकड़  भूमि  में

 सिचाई हो  सकेगी  ।

 दिल्‍ली  फिर  पं  जाब  फे  क्षत्रों  मे  जल-निस्सारण

 1१८०८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 कया  तिताई  पो  hey  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  wk  दिल्‍ली  के  कुछ  क्षेत्रों  में  जल-निस्सारण  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दूर

 करने  के  लिये  आवश्यक  योजनाओं  के  बारे  में  रिपोर्ट  देने  के  लिए  नियुक्त  की  गयी  त्रि-सदस्यीय

 समिति  ने  रिपो  पेश  कर  दी

 यदि  तो  उसका  ब्योरा क्या

 ate  frar  area  (tr  :
 समिति  ने  अपना  कार्य  समाप्त  कर  लिया

 है  are  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 काइमीर में  हैजा

 1१८१०.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अक्तूबर कौर

 eK  में  काश्मीर  में  हैजे  से  कितने  व्यक्ति  मर  गये  कौर  राज्य  के  हैजा-पीड़ित  व्यक्तियों

 को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  सहायता  प्रदान  की  गयी  ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 GSE ७ स्वास्थ्य  मंत्रो
 1**  अ्रक्तूबर से से  १६  पू  पप  तक  की  में

 जम्बू  तथा  काश्मीर  में  हैज  से  veo  व्यक्तियों के  सर  जाने  का  समाचार  मिला है

 जम्म  तथा  काज़मी  र  राज्य  के  प्रनरो! शट  पर  केन्द्रीय  झन सन् धान  कसौली ने  राज्य  सरकार

 को  हैजे  के  ८,००,०००  सी  सी  टीके  मुहैया  किये  ।

 era  के  लिपे  डाक  सकल

 |  थी  कौडियाल
 TAs  =

 थो  सणियंगाडन

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  केरल  के  लिए  एक  अलग  डाक  सकील  बनाने

 का  शअ्रनरोघ  किया  श्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  रवैया  है
 ?

 तथा  संसार  मंत्रो  पृ०  हां  |

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 लोह-वयस्क  के  निर्यात  के  लिये  बन्दरगाह

 1१८१२.  शौ  घावरी  :  क्या  परिवहन  तथा  सं  दार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच  है  कि  रूमानिया  इटली  ने  अपना  यह  विचार  प्रकट  किया  है  कि  वे  जो  लौह-भ्रामक  चाहते

 उसे  वे  भारत  के  पश्चिमी  तट  की  किसी  बन्दरगाह  से  उठाने  को  प्राथमिकता  देंगे
 ?

 परिवहन  तथा  सं  बार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  रोम  में  स्थित  हमारे

 राजदूतावास  से  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  इटलीਂ
 वाले  भारत

 के
 परिश्रमी

 तट
 की  एक  मुख्य

 बन्दरगाह  से  दीर्घकालीन  आघार  पर  घटिया  किस्म  के  ५  लाख  टन  लौह-प्रयास  की  खरीद के

 बारे  में  बातचीत  करने  के  लिए  एक  प्रतिनिधिमंडल  भारत  भेजने  के  लिए  उत्सुक  हैं  ।

 बढ़िया  किस्म  के  ५  लाख  टन  लौह-प्रयास  की  १०  से  १५  वर्ष  की  के  लिए  खरीद

 करने  के  वास्ते  बातचीत  करने  के  लिए  रूमानिया  का  एक  शिष्टमंडल  शीघ्र  ही  दिल्‍ली  भराने  वाला  है  |

 रूमानिया  वालों ने  अभी  किसी  विशेष  खनन  क्षेत्र  के  बारे  में  अपनी  प्राथमिकता  का  कोई  संकेत

 नहीं  दिया  किन्तु  उन्होंने  भारत  से  उनके  देश  तक  के  भाड़े  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कहा है  कि  वे

 परिचय  तट  से  सप्लाई  प्राप्त  करने  को  प्राथमिकता  देंगे  ।

 रेलवे  समितियां

 FSU  थो  अरबिन्द  घोषाल  :  क्या  रेले  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  की  निम्नलिखित  निकायों  के  सदस्य  कर्मचारियों  द्वारा  चने  जाते  हैं  अथवा

 संगठित्त  संघों  द्वारा  मनोनीत  किये  जाते  हैं
 :--

 (2)  श्रम  कल्याण  सलाहकार  (2)  कर्मचारी  सहायता  निधि  प्रबन्ध  समितियां

 (3)
 उत्पादकता  परिषदें  (४)

 क्वाटर  क द और  (५)  अस्पताल  निरीक्षण

 afafaat ;  0000

 मूल  watt  में
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 कया  इनके  गठन  में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  करने  का  विचार
 कौर

 यदि  तो

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  at)  (१)  इन  समितियों
 जिन्हें

 सलाहकार  समितिਂ  कहा  जाता  तमंचा  रियों  के  प्रतिनिधियों  में  से  चार  व्यक्ति  मान्यताप्राप्त

 संघों  के  प्रतिनिधि  हैं  सनौर  दो  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  मनोनीत  (२)  कर्मचारियों के  दस  प्रतिनिधियों

 में  से  छः  मान्यता  प्राप्त  संघों  के  हैं  शौर  शेष  चार  प्रतिनिधि  केन्द्रीय  कमेंचारी  परिषद्‌  द्वारा  निर्वाचित

 होते  (३)  उत्पादकता परिषदों  में  क्मेचारियों  के  सभी  प्रतिनिधि प्रयास  द्वारा  मनोनीत

 होते  (४)  otc  (५)  विभिन्न  रेलों  इन  समितियों  के  गठन  के  बारे  में  एकरूपता  नहीं  है
 ।

 प्रत्येक  रेलवे  इनका  गठन  अपने  विवेकानुसार  करती  है
 |

 नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 कर्मचारियों  को  बकाया  राशि  की  अदालतों

 1१८१४.  श्री  नारायणन  कु  ट्री  मेसन  :  क्या  परिवहन  तबा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपाल

 करे  far

 क्या  डिवीजनल
 टे  त्रिचूर  कौर  सेंट्रल

 कोचीन  के  अधीन  काम  करते  वाले  कर्मचारियों  दूसरे  वेतन  झा  योग  की  रिपोर्ट  पर  सरकारी

 के  श्रुति  मिलने  वाली  बकाया  राठी  दी  जा  चुकी  है  ;  ate

 यदि  तो  बकाया  राशि  अभी  तक  क्यों  सदा  नहीं  की  गयी  ?

 तथा  संवार  मंत्री  To  :  नहीं  ।  श्रीकांत करमें  चोरियों

 को  बकाया  रामकी  wat
 की

 जा  चुकी  है
 ।

 वर्क  मंत्रियों  के  पुनरीक्षित  वेतन-क्रमों  को  महान  आय  के  साथ  जोड़ने

 के  विषय  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  ज  रहा  है  ।  इस  के  तय  हो  जाने  फे

 सेंट्रल  टे  जी  को  चीन  के  प्रवीन  कम  करने  वाले  टास्क  वर्क  मे  संजरर्सਂ  की  बकाया  Prt  को

 निकालने  का  प्रश्न  हांथ  में  लिया  जायेगा  ।  जहां  तक  दूसरे  पदाधिकारियों का  सम्बन्ध  बकाया

 रकमें  देने  का  काम  जारी  है  |

 qe  चित  योजनाਂ

 1१८१५.  श्री  तंगामणि  :  जया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  मद्रास  राज्य  द्वारा  तेयार  की  गई  वित्त  योजनाਂ  के  ब्योरे  के  बारे

 में  पुछताछ  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ;  रोक

 क्या
 सरकार  का

 यह
 विचार  है

 कि
 अरन्य  राज्यों

 को
 भी  यह  योजना  लाग  करनीं  चाहिये  ?

 मूल  अंग्रजी  में

 {Full  Finance  Scheme.
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 1  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  उपमंत्री

 ब०  go  हां  ।

 (@)  मद्रास  द्वारा  स्वीकृत  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  कीਂ  जानकारी  देने  वाला  एक  नोट

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ४८]  संलग्न  है  ।

 यह  योजना  मद्रास के कुछ चुने हुपे के  कुछ  चुने  हुये  क्षेत्रों  में  लागू
 की

 जा  रही  है  कौर
 श्रमी

 उसके

 थानों
 का

 विस्तृत  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया
 ।

 पता  लगा  है  कि  मद्रास  सरकार  ने  इस  योजना  की

 अन्विति  की  जांच  करने  के
 लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  की  बारीक  जांच

 करने  के  ही  इस  बात  का  फासला  किया  जायेगा  कि  क्या  अन्य  राज्यों  को  इस  योजना  को  लाग

 करने के  लिय कहा  जाये  |

 २.  भारत  सरकार  ने
 ४  १६६०  सहकारी  ऋण  के  बारें  में  मेहता  कमेटी  की

 रिपोर्ट  ate  उस  रिपो  पर  राष्ट्रीय  विकास  के  संकल्प  के  भ्रनूुसार  सहकारिता  सम्बन्धी

 नीति के  बारे  राज्य  सरकारों  को  अपने  निश्चयों  की  सूचना  दी  है  ।  इन  नीति  सम्बन्धी  नीतियों

 में  water  ऋण  रक्षित  कायम  करने  के  उद्देश्य  से  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  को  सीधे

 अनुदान  देने
 की

 व्यवस्था
 की

 गयी  है  कौर  यदि  राज्य  सरकार  इस  नीति  जिसकी  उसे  सूचना

 दी  गयी  पालन  करेगी
 तो

 मद्रास
 की

 योजना  का  उद्देश्य  भी  पूरा  हो  सकेगा  |

 छावनी  स्टेशन की  घटना

 1१८१६.  श्री  सोहन  नायक  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  १८  १९६०  को  अम्बाला  छावनी  रेलवे  स्टेशन  पर  एक

 यात्री  पागल  हो  गया  प्रौर  उसने  अपनी  कृपाण  से  बहुत  से  लोगों  को  जरूरी  कर  दिया

 यदि  तो  कितने  रेलवे  कर्मचारी  घायल  gt  ;

 कितने  यात्री  घायल  हुये  ;  a

 रेलवे  विभाग  इन  पीड़ितों  को  कया  क्षतिपूर्ति  दे  रहा  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  हां  ।  १८  १९६०  को  भ्रम्बाला

 सावनी  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  (  पागल  हो  उठा  उसने  प्रगति  कृपाण से  १६  व्यक्तियों

 घायल  कर  दिया  ।

 और  (7)  ५  रेलवे  कमंचारी ११  यात्री

 केवल एक  रेलवे  करमें  वारी  दी  तरह  से  जड वी  डु  प्रा था  प्रौढ़  उसे
 त

 में  भर्ती
 कराना

 पड़ा  ।  उसके  MAST  से  छुटने  के  बाद
 जब

 यह  पता
 चल  seeder  कि  वह  शारीरिक  रूप  से  कितना  पंगु

 gar है  ,  तभी  उसे  क्षतिपूर्ति  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  eat
 ।  इस  बीच  उस  के  परिवार

 को

 ग्रह  के  रूप  में  २००  रु०  दिया  गया  है  ताकि  उस  के  उपचार  से  सम्बन्धित  श्रविलम्बतीय  व्यय  पुरा  किया

 sy
 ना  सके  तथा  श्रमिक  प्रतिकर  अ्रधिनियम  के  भ्रन्त्गत  अ  रथ-मासिक  wert  की  व्यवस्था भी  की

 |

 रेलवे  कमी

 1१८१७  श्री  याज्ञिक
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  पशुप्रों  के  चारे  अथवा  ३  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य

 से  रेल-मांगों  के  साथ  साथ  खाली  पड़ी  हुई  विशाल  भूमि  को  कृषि-कार्यों  के  लिये  प्र  योग  में  लाने  की  कोई

 योजनायें तैयार  की  है
 See ote  nein

 मूल  मंप्रेजी  में
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 क्या  सरकार  रेल-मार्गो ंके  साथ  के  क्षेत्रों में  पशु  FATA  करने
 वृक्ष  काटने

 के  धमिकियों  के  बारे  में  नीलामी  करती  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या
 ?

 ग  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  रेलवे  की  फालतू  भूमि
 जो

 कृषि  योग्य  होती

 है
 घौर

 जिसकी  रेलवे  को  तत्काल  श्रावइयकता  नहीं  राज्य  सरकारों  को  दे  दिया  जाता  है  ताकि
 ~

 बे  उन्हे  we  sora  आन्दोलन  के  सिलसिले  में  wa  उपजाने  के  लिये  कृषकों  को  लाइसेंस  पर

 दे दं  ।  इसके  रेलवे  प्रशासन  को  ये  हिदायतें  भी  दी  गयी  हैं  कि  वे  रेलवे  की  ऐसी  फालतू  भूमि

 जो  कृषि  योग्य  नही  वृक्षारोपण  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  दे  दिया  जाय  |

 भ्र ौर  )  रेलें  विभाग  यह  श्रीमती  नहीं  देता  कि  रेलवे  की  फालतू  भूमि  पर  पथ

 चराय  किन्तु  प्रति  at  घास  काटने  ग्रोवर  उठाने  के  लिये  नीलामी  की  जाती  है  ।  इसी  प्रकार  वक्षों

 के  फनों  की  भी  नीलामी की  जाती  है  ।  सुख  च  के  वक्षों  को  या  तो  नी  लाम  किया  जात  है  azar  बेच  दिया

 जाता  है  ।  रेलवे  कमी  पर  गर-सरकारी  व्यक्तियों  को  बक्ष  उसाने  के  अधिकार  नहीं  दिय  जाते  ।

 दलन  स्टेशन

 थी  भोलानाथ  बिस्वास

 fested’
 थ्री  न  गो०  सेन

 कया  कलत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नाग  नि

 (*)  कपा  दलन  स्टेशन  पर  स्त्रियों  के  लिये  भी  कोई  प्रतीक्षा-कक्ष  नहीं  बनाया  ;  सर

 (a)  क्या  वहां  पर  एक  रेलवे  बस्ती  बनाने  के  साथ  साथ  स्टेशन के  पुर्ननिर्माण  की  भी  कोई

 प्रस्थापना  है
 ?

 faa  उपमंत्री  शाहनवाज  इस  स्टेशन  पर  महिलाओं  के  लिये  प्लग  प्रती

 कक्ष  की  व्यवस्था नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 wrieqe दि  द  हि  बप

 1१८१६.  शो  तंगा मणि  क्या  सामाजिक  विकास  तथा  सह हज़ार  ना मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा

 नरम  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  यह ह  सुझाव  दिया है  कि  कीड़ों  कें
 नाश

 के  लिपे  कृमि-नापाक  दवाइयों  का  सम् भरण
 सामुदायिक

 विक/स'  समीकरण  की  मारफत  किया  जाये

 शौर

 यदि  तो
 कितने  राज्यों  में  इन  सुझावों  पर  पालन  हो  रहा रहा  है  ?

 सामुदायिक बिकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  धन  सु०  मति ) न्य  :  राज्यों के  कृषि

 विभाग  पौदों  की
 सुरक्षा  करने

 के
 झपने  कार्य  के

 एक
 भाग  के  रूप  में  कृमि-नापाक  दवाइयों  के  संभरण

 की  सुविधायें  प्रदान  करते  हैं  ।
 यद्यपि  विभिन्न  राज्यों  में  यह  कार्य  विभिन्न  afar  की  ada

 किया  जाता  पर  सामुदायिक  विकास  समीकरण  भी  विस्तार-कार्य  सम्बन्धी  अपने  कर्तव्यों  के  भाग

 के  रूप  में  दस  कारें  का  सम्पादन  करतें  हैं  ।
 जहां  आवश्यकता  होती  वहां  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार

 ———
 का  पथ-प्रदर्शन  करती  है  ।

 ce

 सल  अंग्रेजी  में
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 प्रशिक्षकों  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  के  सुझावों  का  अनुसरण  करती हैं  ।

 रेलवे  में  yaya  सेनिक

 1१८२०.  श्री  सलियंगाडन
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  प्रतिरक्षा  विभाग  के  भूतपूर्व  कर्मचारियों  को

 खपाने के  बारे  में  १  PEE  के  अतारांकित प्रश्न
 संख्या  ३८३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि

 कया  रेलें  में  काम  करने  वाले  उन  व्यक्तियों को  सहायता  देने  के  दारे  में  निर्णय  कर

 लिया  गया  है  जिनको  प्रतिरक्षा  सेवायों  में  मिलने  वाले  वेतन  से  कम  वेतन  मिल  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  और

 यदि  प्रभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया
 तो

 विलम्ब  का  क्या  कारण  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  हां  ।

 सरकार  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  था  कौर  यह  तय
 किया  गया  कि  जहां  एक

 पूर्व  क्त  बारी  को  रेलवे  में  उसी  बेसन-स्तर  पर  नहीं  रखा  गया  है  जो  वह  प्रतिरक्षा  विभाग  में  ले  रहा

 उन  के  वेतन  को  संरक्षण  देने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्  नहीं  होता  |

 याय  उद्योग  के  लिये  श्सोनियम  सल्फेट

 1१८२१.  श्रीधर  Wo  बरुआ
 :  कया  खाल

 तथा
 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 बर्ष  १९६०-६१  के  लिये  चाय  उद्योग  को  अमोनियम  सल्फेट  देने  के  बारे  में  नवीनतम

 स्थिति  क्या

 क्या  चाय  उद्योग  की  पुरी  घ्रावश्यकता  को  पुरा  किया  जाता  है  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  चाय  उद्योग  को  इसके  बदले  में  कोई  दौर  वस्तु

 देने  का  है  ताकि  बे  झपना  उत्पादन  बनाये  रखें
 ?

 कृषि  पत्री  पं०  शाण  :  अब  तक  निम्नलिखित  मात्रा  दी  गयी  है  :

 प३,ब६८  ठन (१)  पूर्णतः  भारत  में  चाय  उद्योग

 दक्षिण  भारत  में  चाय  उधोग  १६,६७५ टन

 नहीं  ।  सामान्य  कमी को  देखते  चाय
 उद्योग  घोर

 अन्य  उपभोकक्‍्ताश्ों की की

 पूरी  झावदयकता  को  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  चाय  उद्योग  की  मांग  को  भ्रधिकाधिक

 पुरा  किया  जाता  है  ।

 पूर्व तत् तर  भारत  चाय  उधोग  के  लिये  नाइट्रोजन  के  आधार  पर  १६,१६१  टन  अमोनियम

 सल्फेट  नाइट्रेट बौर
 €  १८  टन  यूरिया  जो

 कि  २३,०७०  टन  ध्रमोनियम  सल्फेट  के
 बराबर

 गया  हे  ।  दक्षिण  भारत  ary  बागान  के  लिये  नाइट्रोजन  वालें  उबर कों  का  आवंटन  निम्न  बरकार

 किया गया

 (१)  अमोनियम  सल्फेट  नाइट्रेट  २२५०  टन

 (२)  यूरिया  २०००  टन

 (3)  केल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेट  2000  टन

 चाय  बागानों  को
 धौर

 संभरण  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 मिल  धंप्रेजी  में
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 पंजाब  में  सड़क  परियोजनाओं

 1१८२२.  श्री  दस जोत  fag
 :  कया  परिवहन  तथा  संधार  मं

 जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  सड़क  परियोजनाओं  के  कया  नाम
 हैं  जिन्हें  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कल  में  केन्द्रीय

 सड़क  निधि  की  वित्तीय  सहायता  से  पंजाब  में  बनाने  के  लिये  मंजूर  किया  गया  था  ;  प्रौढ़

 ma  तक  इनमें  से  कितनी  परियोजनाओं  पूरी  हो  गयी
 हैं

 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  एक  विवरण

 संतान  है  ।  वीडियो  परिशिष्ट  ३,  ध्नुबन्थ  संख्या  ve]

 पर  जो  कि  पंजाब  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  जा  रहा

 प्रगति  पर  है  ।  परन्तु  श्रमी  तक  कोई  परि  योजना  पूरी  नहीं  हुई  है  |

 खलती  फिरती  डाक  सेवायें

 श्री  इ०  सब सुदन  :  कया  परिवहन  तथा  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 उन  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  जहां
 चलती

 फिरती  डाक  सेवा
 की  व्यवस्था है  ;

 और

 (@)  उन  स्थानों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  ञुन्ड्  तक  इन  सेवायों

 की  व्यवस्था  की  जायेगी  ?

 तथा
 संबार  मंत्री

 To

 मद्रास  कौर  नागपुर  |

 इस  समय  इस  सेवा  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 tae  रियायत

 1१८२४.  श्री  चारियार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि :
 {xr
 क  )  क्या  भजा लय  को  केरल  राज्य  की  मालाबार  की  हज  यात्री  समिति  से  कोई  प्रा बना

 प्राप्त  हई  है  कि  केरल  से  बम्बई  तक  tag  में  विशेष  रियायत  ate  स्थान  दिया  wig  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार
 ने

 इस  पर  कया  कार्यवाही
 की  है

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाह  नवाज  :  att  रियायत  के  लिये  कोई  प्रार्थना

 oat प्राप्त  ६८  ||  हुई है
 !  १९६१  में  कप् ना नूर  से  बम्बई  तक  मालाबार  के  हज  यात्रियों  के  लिये  एक

 ई  2  f
 ~
 a सपर वे  विचार विशेष  सबा री

 feet  की  व्यवस्था  के  लिये  दक्षिण  रखते
 को  एक

 प्राय
 ना

 प्राप्त  हु  पु

 कर  रहे हैं  ।

 mat  की  दुकानों  के  भूतपूर्व  कर्म  जारी

 TIS.  Jat  ही०  ना०  मुकर्जी  :

 \ sft  तंगामंणि  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  २६  १९६०  के  झतारांकित  yer  संख्या  VYS?  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भूतपूर्व  कर्मचारियों
 को

 सेवा  में  लगाने  शौर  उनकी  वरिष्ठता दन

 मिल  अंग्रेजी  में
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 निर्वारित
 करने  के  बारे  में  पूरव

 रेलवे  की  अनाज  की  दुकानों  के  मत पूर्व  कर्मचारियों के  मामलें  में

 पुनरीक्षित  wer  जारी  कर  दिये  गय  हैं  ?

 रेलवे  उप मंत्रो  झा हन वान  :  विषय  भी  विचाराधीन  है  ।

 मध्य  रेलवे  पर  परोसा  स्टेशन  के  पास  रेलगाड़ी  का  पटरी  से  उतर  जाना

 1१८२६.  थो
 सुर्य  प्रसाद :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६०  के  दूसरे  सप्ताह  में  मध्य  रेलवे
 के  झां  ती-कानपुर

 सेक् दान  पर  परीक्षा  स्टेशन  पर  एक  मालगाड़ी  पटरी  से  उतर  गयी  :  ica

 यदि  होम  तो  इससे  कितनी  हानि  हुई  कौर  गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  का  क्या  कारण

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  हां  ।  १२  PERO  को  ।

 लगभग  छ  :  सौ  रुपये  ।  यह  मालगाड़ी  रेलवे  कर्म  बारियों  की  गलती  से  पटरी  से  उतरी  ।

 जाली  टिकट

 १८२७.  थी  इ०  मधुसुदन  राव
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  २३  १९६६०  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  RXeY  के
 उतर  के  पत्रकों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  मुरादाबाद  ग्र  awa में  मुद्रा नयों

 द्वारा  जाली  freer  छापने  की  जिन  चारों  पता  चना  था  वह  wa  fra  स्थिति  में  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  पे  मामले  कभी  अदालत  में  चल  रहे  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  बड़ी  सिचाई  योजनायें

 1१८२८.  थी  दि ०  ह ०  रामोद  :  क्या  सिचाई  झोर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  ने  प्रबंध  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  महासु

 जर  सिरमूर  जिलों में  कितनी  बड़ी  सिचाई  योजनायें  (  Xo,oo00  रुपये से  ऊपर  की  )  आरम्भ  की

 उन  पोज नाओ ओं के  क्या  नाम  हैं  पौर  वें  किन  स्थानों
 पर  हैं

 wat  तक  उनमें  से  कितनी  योजनायें  सफ  नत पुर्वक  पूरी  हो  गयी  है  ;  कौर

 ay  Tora  के  पुरा  न  होने  के  क्या  कारण हैं  ?

 yee कतई 1
 सिलाई  घोर

 fey  उपमंत्री  :  हिमाचल  में  बड़ी  are  बीस  के

 दर्जे  की  कोई  सिंचाई  प्रो जनाये  नहीं  १०  लाख  रुपये
 से

 कम  लागत  वाली  योजनायें  छोटी  सिंचाई

 योजनायें  हैं  । ह

 (a)  से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 यमुना  पर  पुल

 1१८२४.  थी  दिग ०  aro  खरासोल  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कम  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  ote  में  जिला  सिरमूर  में  रोहरू-राजवन  सड़क  पर

 यमुना  नदी  पर  एक  पुल  का  जो  निर्माण  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में
 स्थगित  कर

 दिया

 गया है  ;  धौर

 ee  mn  हीन  आ

 बल  प्रेरित  में



 २२  aay  क  लिखित  उत्तर
 चरण

 यदि at  ,  ती  उसके  क्या  कारण  a
 4

 +  परिवहन  तथा  सं  वार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज  ग्रोवर

 नहीं  ।  प्रयोगात्मक  छिद्र  काय  पूरा  हो  गया ह
 ।  पुल  के  निर्माण  क ेलिये  लागत  का  प्राक्कलन

 ज्ञात  हो  गया  है  कौर  उसको  शीघ्र  ही  मंजूर  किये  जाते  की  are  है  ।

 मीनापुर  फिर  धोखा  के  बीच  विमान-सम्पंन

 TFRs o.  श्री  क०[उ०  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह यह  बताने  की  कपा  करने  किः

 क्या  मीनापुर  प्रौढ़  झरोखा के  बीच  विमान-सम्पर्क  स्थापित  करने  की  कोई  प्रस्थापना

 छ  शौर

 यदि  तो  वह  प्रस्थापना  किस
 प्र

 क्रम
 पर  है

 ?

 1  सैनिक  उड्डयन  उपमंत्री  नहीं

 प्रश्न  त्वचा  नहीं  होता  |

 स्मारक  डाक  टिकट

 ११८३१  wt  दलजीत  सिह  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (  या  पिछले  दस  वर्षों  में  पंजाब  के  किसी  महान  व्यक्ति  की  स्मृति  में  कोई  स्मारक डाक

 टिकट  जारी  किये  गये  हैं  we

 यदि  तो  ये  कब  जारी  किये  गये  हैं  ah  किस  व्यक्ति
 क ही  स्मृति  में  जारी  किये  गये

 हैं  ?

 1  परिवहन तथा  संचार  मंत्री
 To  नही  |

 प्रदत्त  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 तई  दिल्‍ली  का  केंद्रीय  तार  घर

 1१८३२  श्री  माने  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६०  में  निम्नलिखित  कारणों
 से  नई  दिल्ली

 के  केन्द्रीय  तार  घर  में

 कितने  घंटे  काय  रुका

 (2)  तूफान  कौर  चक्रवात

 (२)  मशीन  की  खराबी

 (3)  रियर  अथवा  वी ०  एफ०  टी०ਂ  उपकरण  की  खराबी  कौर

 (¥)  अनुभवी  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  कमी

 क्या  यह  सच  है  कि  उपरोक्त  भाग  (%)  )  श्र  (3)  के  कारण  काम  का  रुकना

 श्रमिक  चा  ;  कौर

 यदि  तो  काम  रुकने की  घटनाओं  में  कमी  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही

 कर  रही  है  अथवा  करेगी ?
 य ne

 मूल  अंग्रेजी  में
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 f
 1  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  To  ह 7th  :  १  ।

 (२)  ३७१  घंटे  ।

 (३)  उपकरणों की  खराबी  के  प्रथम  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते हैं  ।  उपकरणों  ah  लाइन

 की  खराबी के  कारण  काम  ८२४३  घंटे  रुका  रहा  जिसमें  लाइन  की  खराबी  का  मुख्य  भाग है  ।  सकल

 के  घंटों  की  कुल  संख्या  €  रे,०००  |

 (४)  अनुभवी  व्यक्तियों  की  कमी  के  कारण  काम  के  रुकने  के  वारे  में  कोई  रिको  नहीं

 जाता  परन्तु  सामान्यतया  इस  प्रकार  काम  नहीं  रूकता  है  क्योंकि  प्रविधिक  करमचारी  पाया त

 में  उपलब्ध रहते  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 नई  दिल  at  केंद्रीय  तार  घर

 1१८३३.  श्री  साने  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  तार  घर  में  कितने  विभागीय  प्रशिक्षित
 करें  चारी

 नियोजित  हैं
 |

 (a)  zat  कार्यालय  में  गैर-विभागीय  कौर  सेवा  निवासी  की  arg  पूरी  कर  चुके  कर्मचारी

 वर्ष  REXE—Fo  में  समय  के  प्रतिष्ठित  कैंचियों  को  काम  पर  लगायें  रहने  पर  कुल

 कितनी
 घन  afer  व्यय  की  गयी  श्र  उसी  अवधि  में  कुल  कितने

 घंटे  प्रतीक
 काम

 हुमा  ate

 समय  के  अतिरिक्त  व्यय  को  किये  बगैर  सरकार ने  पूर्ण  रूपेण  प्रशिक्षित

 कर्म  चारी  काम  पर  लगाने  के  लिये  क्या  काय  वाही  की  है  अथवा  करने  की  प्रस्थापना  है  ?

 1  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  प्‌०  :  हरे-  १-६०  को  ११०६

 श्रेणी  तथा  चतुर्थ  श्रेणी )

 १-११-६०  को  Eo  |

 /
 (१)  ग्रोवर  टाइम  पर  किया  गया  व्यय-- ५,८४५.  ३१  रुपये  )  वर  टाइम

 काम  के  घंटे--  घंटे

 विभाग  की  यह  नीति  है  कि  कर्मचारियों  को  रोवर  टाइम  काम  पर  लगा  कर  यातायात

 में  यकायक
 वृद्धि  को  पूरा  किया  जाये  क्योंकि  यहं  व्यवस्था  श्राथिक  दृष्टि  से  लाभदायक है  ।  रोवर

 टाइम  व्यय  यातायात  में  यकायक  कर्मचारियों  की  मार्गों  की  खराबी  के  कारण

 are  कर्मचारियों  की  कमी के  कारण  यातायात  का  इकट्ठा हो  जाने  के  करना  पड़ता  है  ।

 विभाग  पर्याप्त  संख्या  में  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित  करने  कौर  सामान्य  यातायात  की  श्रावस्यकता

 को  करने के  लिये  छुट्टी के  लिखे  ford  व्यक्तियों की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  कार्यवाही

 कर  रहा है  ।

 मिल  प्रंप्रेज़ी  में



 लिखित  उत्तर २३  ¢any  XO

 राज्यों म  सड़क  परिवहन  सेवाशर्तों  के  लिये  ऋण

 1१८३४.  डा०  सामन्त सि हार  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री
 सभा  पटल

 पर

 लिखित  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 प्रथम  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनायें  में  अरब  तक  राज्यों  में  सड़क  परिवहन  सेवाशर्तों

 के  लिये  केन्द्र  द्वारा  दिये  गये  भ्रनुदान  कौर  ऋण  की  राज्यवार  सूची

 इन  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  क्या  है  प्रौर  भुगतान  की  दाते  क्या  हैं  ;  कौर

 किस  राज्य  ने  कितने  ऋण  का  पुनभुंगतान  कर  दिया  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  केन्द्रीय  सरकार

 हारा  कभी  तक  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  सड़क  परिवहन  सेवायों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  कोई

 ऋण  अथवा  अनुदान नहीं  दिया  गया  ।  इस  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  की  गई  प्रेरित  योजना  के

 अधीन  एक  सहकारी  समिति  स्थापित  करने  के  लिये  re  ६०  में  केरल  सरकार  को  3  लाख  रुपये

 का  ऋण  दिया  गया  है  ।  योजना  प्रयोग  इस  योजना  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  शामिल  करने

 को
 सहमत  हो  पया  है  |

 केरल  सरकार  को  प्रतिवर्ष  ३  ५/८  प्रतिशत  ब्याज  पर  ऋण  दिया  गया  है  कौर  वह

 कम  से  कम  निम्नलिखित  दरों  पर  वापस  किया  जायेगा  :

 प्रथम  aq  १४५  प्रतिशत

 द्वितीय  वर्ष  १५  प्रतिदिन

 तृतीय  ag  RL  प्रतिदिन

 चतुर  वह  २५  प्रतिशत

 पंचम  वर्ष  २०  प्रतिदिन

 ब्याज  रकम  पृथक  रूप  से  प्रतिवर्ष  देनी  है  ।

 अभी
 तक  केरल  सरकार  ने  मूल  रकम  में  से  किसी रकम  का  भी  पुनर्गठन  नहीं

 किया है  ।

 दिल्‍ली  के  चिड़ियाघर  क  लिये  सफेद  दोर

 1१८३५.  श्री  वीरेन्द्र  बहादुर  साहजी  :  खाद्य  तथा  की  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (a)  क्या  सरकार  को  राष्ट्रीय  नई  दिल्‍ली  में  रखने  के  लिये  रीवा  के  महाराजा

 से  सफेद  दोर  लेने  के  लिये  विभिन्न  व्यक्तियों  से  प्रार्थना यें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि
 तो

 क्या  इस  बारे  में  महाराजा  से  कहा  गया  है  ;  झर

 उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 मंत्री  पं०  mo  देशमुख )  किसी  व्यक्ति  से  ऐसी  कोई प्रार्थना  प्राप्त

 नहीं  हुई  कि  सफेद  दशेर  को  लेकर  दिल्‍ली  के  चिड़ियाघर में  रखा  जाये

 र
 क्योंकि  सफेद  दोर  की  बहुत  कमी  हम  दिल्ली  के  चिड़ियाघर के  लिये

 2
 एक

 जोड़ा  प्राप्त  करने  के  ननामा  पर  विचार  कर  रहे  हैं गाए

 fra  अंग्रज़ी  में



 ety  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  १४  REKo

 अन्दमान  द्वीपसमूह  में  इमारती  लकड़ी

 1१८३६.  सरदार  श्र०
 सि०  सहगल :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करप

 करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  वन  पी
 ०

 सी
 ०

 राय  एंड  कम्पनी  लिमिटेड  के  डिपो

 में  उत्तर  भ्रन्दमान  में  काफ़ी  समय  से  ७,०००  टन  लकड़ी  के  लट्ठ  पड़े  हैं  ग्रोवर  इस  कम्पनी  ने  पिछले

 महीने  से  कोई  माल  नहीं  भेजा  है  ;

 ऐसे  मामलों में  रायल्टी  के  भुगतान  के  बारे  में  पट्ठे  के  करार  में  क्या

 व्यवस्था  है  जहां  निकाली  गई  इमारती  लकड़ी  पहरेदारी  के  डिपो  में  पड़ी  रहे  are  काफ़ी  समय  तक

 बह  भेजी  न  जाये  ;  प्रौर

 खरब  शरीर  बेकार  हुई  इमारती  लकड़ी  पर  रायल्टी  की  हानि  को  कौन  वहन  करेगा

 शौर  यदि  कम्पनी  उचित  समय  में  इमारती  लकड़ी  का  निर्यात  नहीं  तो  क्या  सरकार  पट्टे पारी

 कम्पनी  से  अपनी  रायल्टी  का  दावा  कर  सकती  है
 ?

 कृषि  मंत्री  पृ०  शाण  देखभाल )  हां
 ।

 ऐसे  मामलों  में  जहां  इमारती  लकड़ी  लाइसेंसधारी  की  डिपो  में  पड़ी  रहे
 झर

 काफी

 समय  पर  भेजी  न  स्वामित्व  के  भुगतान  के  लिये  कम्पनी  के  साथ  करार  में  कोई  विशिष्ट  उपबन्ध

 नहीं  है
 ।

 परन्तु  कम्पनी  की  गलती  से  इमारती  लकड़ी  की  क्षति  के  मामले  में  वे  हानि  देने  के  जिम्मेवार

 हानि  का  भ्रनुमान  खराब  हुई  मात्रा  पर  दी  जाने  वाली  रायल्टी  के  ग्रा धार  पर  तय  होगा  ।

 यदि  लाइसेंसधारी  की  गलती  से  किसी  इमारती  लकड़ी  की  हानि  होती  तो  इस

 हानि  के  लिये  लाइसेंसधारी  जिम्मेवार  ए  सी  नगण्यता  के  लिये  हानि  का  अमानत  उस  रायल्टी

 से  होगा  जोकि  खराब  हुए  सामान  पर  दी  जाती  ।  जब  मंत्रालय  को  यह  पता  चला  कि  कम्पनी  ने

 अपनें  डिपो  में  रखे  माल  को  कुछ  समय  से  नहीं  भेजा  है  श्रीर  वह  खराब  हो  रहा  तो
 उनको  सुचित

 किया  गया  कि  इस  हानि  की  जिम्मेवारी  केवल  उन  पर  होगी  सरकार  उनसे  लड़ इसस  के  करार

 की  शर्तों  के  अनुसार  इस  इमारती  लकड़ी  पर  देय  रायल्टी  लेने  की  हकदार  है  ।

 ह  wore  cnet  deme  caret  ae  ene

 स्थान  प्रस्ताव के  बार  में

 श्री  हेम  बुरा  :  मैंने  दादरा
 ौर  नागर  हवेली  को  भारतीय  क्षेत्र  में  मिलाने

 के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  जिसके  बारे  में  श्राप  ने  बताया  था  कि  यह  विषय

 स्थगन  प्रस्ताव क  नहीं  है  ।  परन्तु  जब  कुछ  ्र  नई  बातें  हो  गई  हैं
 ।

 Tena  महोदय  मैंने  यह  बार  बार  बताया  है  कि  जब  में  किसी  स्थगन  प्रस्ताव  को  उठाने

 की  अनुमति  नहीं  देता हूं  तो  माननीय  सदस्यों  को  उसे  नहीं  उठाना  चाहिये  |  यदि  वह  ऐसा  करते  हैं

 तो  अनुमति  न  देने  का  प्रयोजन  ही  समाप्त  हो  जाता  है  ।  इसलिये  जैसा मैं  कई  बार  कह  चुका
 यदि

 माननीय  सदस्य  मेरे  निर्णय  से  असंतुष्ट  हों  तो  मेरे  पास  त्रय  पर  मुझे  उत  स्थगन  प्रस्ताव  की

 के  बारे  में  संतुष्ट  करें  ।  यदि  में  संतुष्ट  हो  गया  तो  उसे  यहां  उठाने  की  अनुमति  दे  दूगा  |

 लि

 ह  jp  ee  ee

 सिल  ist  में



 - a  १  ८  ८४  स्थगन  प्रस्ताव  ३. ८  द

 स्थगन  प्रस्ताव

 उत्तर  प्रदेश  गन्ना  उप-कर  १९५६  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 च्िध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  उच्चतम  न्यायालय  के  उत्तर  प्रदेश  गन्ना  उप-कर

 १९५६  को  घोषित  करने  के  निर्णय  के  बारे  में  सर्वश्री  ब्रज राज  सिह  तथा  कुछ

 अरन्य  सदस्यों  के  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  मिली  है
 ।

 पहले  मैं  समझता  था
 कि

 यह
 क

 विषय  है  परन्तु  माननीय  सदस्य  श्री  ब्रज राज  सिंह  ने  मुझे  लिखा  कि  इस  उप-कर  में  कुछ  धनराशि  ऐसी

 है  जिस  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  नियंत्रण  है  ।  इस  के  बारे  में  वह  एक  प्रदान  पूछना  चाहते  थे
 ।  उनकों

 कया  है  ?

 श्री  ब्रज राज  सिह  )
 :

 सरकार  चीनी  के  बारे  में  कारखाने  के  मूल्यों  को  निर्धारित

 करती है
 ।  इन  मूल्यों  में  गन्ने  पर  ३  प्रतिमन  की  दर  से  लगाया  गया  उप-कर  भी  शामिल  होता

 है  जो  यू
 ०  पी०  सरकार  द्वारा  लगाया  जाता  है  इस  प्रकार  एक  मन  चीनी  पर  यह  उप-कर  २  रुपये  होता

 गन्ने  पर  उप-कर  PES  से  लगाया  जाता  रहा  है  प्रौढ़  बाद  में  reuse  में  यह  अघिनियम पारित

 किया  गया
 ।

 इस  अधिनियम  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  कल  ही  अवैध  ठहराया है  इसलिये  केन्द्रीय

 सरकार  को  कम  से  कम  यह  देखना  चाहिये  कि  चीनी  के  बारे  में  कारखाने  के  मूल्य  २  रुपये  प्रतिमा

 कम  हों
 ।

 ऐसा  करने  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  पर  है
 ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  स्टेट्समैनਂ में  यह  फ़ैसला  छपा  है  ;  इस  में  कहा  गया

 है  कि  राज्य  सरकार  इस  भ्र घि नियम  को  पारित  करने  के  लिये  सक्षम  सहीं  थी  इसलिये  अरब  केन्द्र-स  रकार

 को  इसके  बारे  में  कोई  अधिनियम बनाना  होगा  |

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (att  स०  ato  :  यह  राज्य  का  अधिनियम  है  कौर  इस

 को  विधि  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  थी  ।
 उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  श्रधघिनियम  को

 प्रबंध
 ठहरा

 दिया है
 ।

 भारत  सरकार का  इससे  यह  सम्बन्ध है  कि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  कारखाने  के  मूल्य  निर्धारित

 करते  समय  जो प्रतिमन चीनी  पर  २  रुपये  जाता
 उस

 मूल्य  में  जोड़  दिया  था
 ।

 इस प्रकार

 भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी  war  अप्रत्यक्ष  रूप  से  त्र  जाती  है  ।

 चीज़  यह  है  कि  निर्णय  कल  ही  दिया  है  ।  हम  राज्य  सरकार  से  पत्र-व्यवहार  कर  रहे हैं  कि

 इस  निर्णय  का  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?  उपकर  प्रतिवर्ष  ५  करोड़  रुपये  भ्राता है  ।  इस  प्रकार यह  दो  अथवा

 तीन  वर्षों का  १०  अथवा  १५  करोड़  रुपये  हो  जाता  है
 ।

 श्री  ब्रज राज
 २५

 करोड़  रुपये
 ।

 शी स०
 का०

 पाटिल
 :

 संभव  है
 ।

 यह  उप-कर  उपभोक्ताओं  से  मूल्य  के  ज़रिये  वसूल  किया

 जाता  है  कौर  इस  प्रकार  भी  हमारा  इससे  सम्बन्ध हो  जाता  परन्तु  जब  सरकार  इस
 पर

 विचार  कर  रही  है  तब  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  इसको  कैसे  बनाया  जा  संकता  है  ।  हम  कभी  नहीं

 चाहेंगे  कि  यह  धन  किसी  at  के  पास  जाये  ।

 श्री  गजराज  मैं  केवल  इतना  ही  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  कोई  ऐसा  उपाय  करें
 जिससे

 यह  २५  करोड़  रुपया  जो  उपभोक्ताओं  से  वसूल  किया  गया  कारखानों  से  वसूल  हो  ।

 में  स्थगन  प्रस्ताव  पर  आग्रह  नहीं  करता  ।

 मूल  wast  में



 २७१६  गर-प्रकार  सदस्यों  वे  विधेयकों  तथा  संकल्पों  १४  PERO

 सम्बन्धी  समिति

 पथरी  स०  mio  पाटिल  :  हम  भी  वही  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जो  माननीय  सदस्य  चाहते

 भारत  सरकार  के  परामर्श  से  राज्य  सरकार  कोई  कानूनी  कय  वाही  अवश्य  करेगी  ।

 mea  महोदय  :  में  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  देता हूं
 ।  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करना  बहुत  सधारण  सी  बात  समझी  जाने  लगी  है  ।  यह  अनुचित  बात है  ।  उच्चतम  न्यायलय  ने

 कल  ही  अधिनियम  को  age  घोषित  किया है  ।  हमें  विचार  करने  के  लिये  माननी थ  मंत्री  को  समय

 देना  चाहिये |

 मामलों  को  उठाने  के  कितने  ही  तरीके  हैं  ।  में  भी  इस  बारे  में  सुझाव  देता  रहता  हूं  ।  परन्तु

 फिर  भी  हर  मामले  के  लिये  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  होते
 हैं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  हमें  इस  प्रकार  के

 कामों  से  संसद  की  प्रतिष्ठा  समाप्त  नहीं  कर  देनी  चाहिये  ।  स्थन  प्रस्ताव  का  fara  गंभीर  होना

 चाहिये
 ।

 बक  es  नए  नक  ee  ना

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  तथा  एयर  इंडिया  कारपोरेशन  के  विधिक  प्रतिवेदन

 उड्डयन  उपमंत्री  मही उद्दीन  )
 :  मैँ  विमान  निगम  अधिनियम  oe oe)  की

 धारा  ३७  की  उप-धारा  (2)  के  श्रन्तगत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता  हुं  ——=

 Was
 {  )  वर्ष  REXE-Ko  के  लिये  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।

 \
 (

 २)  वर्ष  as  Le-GTd  के  लिये  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  कारपोरेशन  का  वार्षिक

 वेदन

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  dat  एल०  टी०--२५३४/६०,  २५३  ५/६०]

 गन्ना  नियंत्रण  weet
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 ||  बाय  तबा  कृषि  उपमंत्री  (20  Wo  म०  थामस )

 :  में  अत्यावश्यक  पण्य  १९४४

 की  धारा  ३  की  उप-धारा  (६)  के  म्रत्तगेंत  दीवार  १६  REO  को  म्रघिघु वत  संदीप  जी ०

 एस०  १९५६  में  प्रकाशित  गन्ना  नियंत्रण  १६६०  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हं  1)

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टौ०-र२५३७/६०]

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 चौहत्तर तरां  प्र
 तिरे

 इन

 किरदार  हुक्म  सिह  :
 मैं

 गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  चौहत्तरवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 सिल  waist  में



 २३  १८८२  प्रौद्योगिक  रोजगार  !  स्थायी  संशोधन  २७१७

 प्राक्कलन  समिति

 एक  सो  Ral  प्रतिवेदन

 गी  दा सन् पा  मैं  भारत  इलेक्ट्रानिक  लिमिटेड  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति

 लोक-सभा  )  के  उनसठवाँ  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  एक  सौ  एक वां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हूं  ।

 ee ee  eS

 झौद्य।गिक  रोजगार  संशोधन  fayaa---sT at

 tavra  महोदय  :  va  सभा  औद्योगिक  रोजगार  संशोधन

 eee  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  अग्रेतर  विचार  करेगी  ।

 fara  उपमंत्री  प्राचीन  कल  की  चर्चा  के  दौरान  यह  कहा  गया  था  कि  प्रमाणित

 करने  वाले  प्राधिकारी  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  के  दृष्टिकोण  पर  विचार  किये  बिना  भ्र पना  निर्णय

 दे  देत  हैं
 ।

 ऐसा  नहीं  है
 ।

 प्रमाणित  करने  वाले  अधिकारी  के  सामने  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  रहते  हैं

 और  वे  ५:  सुझाव  देते  हैं  जिन  पर  भली  प्रकार  विचार  किया  जाता  है
 ।

 महोदय  पीठासीन

 इसके  झ्र ति रिक्त  उन्हें  झ्र पीत  करने  का  अधिकार  भी  प्राप्त  है
 ।

 फिर  श्रमिक  संघ  धारा  oo  (2)  के

 अंतगर्त  सं परिवर्तन के  लिए  भी  कहू  सकते  हैं  ।  यह  भी  कहा  गया  कि
 नियोजक  श्रमिकों

 के  विरुद्ध  अनुशासन  की  संघ  को  श्रमिकों  का  बचाव  करने  के  लिए  प्रतिनिधि  प्रतिनियुक्त

 करने  का  अवसर  दिये  बिना  करते  रहते  हैं  ।  यह  एक  भ्रभ्यास बन  गया  है  ।  श्रमिकों के  प्रतिनिधि

 अ्रनुशासन  की  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  जांच  के  दौरान  उनका  बचाव  कर  सकते  हैं
 ।

 स्थायी  श्रादेशों

 का
 तात्पयं  अच्छे  तथा  प्रशासन

 का
 पालन  करने  वाले  श्रमिकों की  रक्षा  करना  है

 ।
 जो  लोग  उपद्रव

 करने  के  लिये  कटिबद्ध  हैं  उनके  विरुद्ध  तो  समुचित  कार्यवाही  की  ही  जानी  चाहिए  ।  इस  देश  में

 कार्मिक  संघ  we  काफी  संगठित  हो  गये  हैं  कौर  यह  श्रमिकों  की  रक्षा  का  सर्वोत्तम  साधन  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  मैंने  समस्त  ग्रावश्यक  प्रश्नों
 का  उत्तर दे  दिया  है

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 औद्योगिक  रोजगार  रादेश  )  2 &ve  में  भ्रग्वेतर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  Q—— (ITA  १  का  संशोधन )

 शी  रामसिंह  भाई  वर्मा  )  मकान  संशोधन  संख्या  २  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 मेरे  waste  में  मैंने  पहली  बात  तो  यह  निवेदन  की  है  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  गजट  के

 अन्दर  जब  यह  प्रकाशित  कर  दिया  जाये  तो  एक  साथ  सभी  जगह  वह  कमल  में  भराना  चाहिए  ।  जब

 हम  इसको  स्वीकृति दे  देते  हैं  प्रौढ़  इसको  कानून  का  रूप  दे  देते  हैं  उस  हालत  में  अलग  गवर्नमेंट

 अलग  प्रदेशों  के  इन्दर  ग्रहण  प्लग  तिथियों  को  इसको  AA  में  इसके  बजाये मेरा  निवेदन

 यह  है  कि  इसको  एक  साथ  सब  जगह  कमल  में  लाया  जाये
 ।

 अ  क

 भ्रंग्रेजी  में



 २६६८  प्रौद्योगिक  रोजगार  संशोधन  विधेयक  १४  2eSo

 श्री  आबिद  मैं  श्रपना  संशोधन  संख्या  ६  प्रस्तुत करता  हूं
 ।  मैं

 प्रस्ताव करता  हूं  :

 पुष्ट १,  पंक्ति  १€  के  तरन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये

 to  any  industrial  establishment  to  which  the  provisions
 of  the  Madhya  _  Pradesh  Industrial  Workmen  (Standing

 Orders)  Act,  1959

 किसी  भी  ऐसी  औद्योगिक  स्थापना  जिस  पर  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  कर्मचारी

 RENE  के  उपबन्ध
 लागू  होते  हैं

 माननीय  सदस्य  का  शायद  यह  खयाल  है  कि  जिस  तरह  दूसरे  कायदों  में  होता  है  कि  पार्लियामेंट

 में  पास  होने  शर  प्रेसीडेंट  की  स्वीकृति  के  बाद  कुछ  लिया  जाता  ake  गजट  में  उसका  ऐलान

 हो  जाने  के  बाद  कायदे  कमल  में  ara  हैं  ।  लेकिन  इसमें  वैसा  नहीं  है  ।  यह  तो  यहां  से  पास  होने  के

 बाद  प्रौढ़  स्वीकृति  मिल  जाने  के  बाद  फौरन  शरमन  में  ar  जायेगा  ।  इसलिए  गजट  में  कोई

 जिस  तारीख  से  भ्रमण  में  उसका  ऐलान  नहीं  किया  जायेगा
 ।

 माननीय  सदस्य  ने  सूचना

 पेश  की  है  उसकी  गुंजाइश  यहां  है  ही  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  के  संशोधन  पर  मतदान  लिया  जाये  ?

 श्री  रामसिंह  भाई  बर्मा
 :
 में  वापस  लेता हूं

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रदान  यह

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  rg  के  wea  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये
 :--

 to  any  industrial  establishment  to  which  the  provisions

 Madhya  Pradesh  Industrial  Work  of  the  men  (Standing  Orders)

 Act,  1959,

 ['  प्रिया  किसी  भी  ऐसी  औद्योगिक  स्थापना  जिस  पर  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  कर्मचारी

 आदेश  )  PENE  के  उपबन्ध  लागू  होते  हैं

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  ।

 सकी  खंड  २,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  झंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  २,  संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  -धारा  २  का  संशोधन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  माननीय  सदस्य  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  रामसिंह  भाई  वर्मा  :
 नहीं

 |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 कि  खण्ड  ३,  ४,  ५  श्र  ६  विधेयक के  रंग  बनें  बै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 ne  Ne  SRI

 मल  aah  में



 afer
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 सें जानना  जोड  दिय  गये  । खण्ड  rma  त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  १  में  एक  संशोधन  है  परन्तु  माननीय  सदस्य  उस  प्रस्तुत  नहीं

 हैं  |  यह है

 कि  दण्ड  2,  ग्रधिनिय्मन  सूत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के  लग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  ।

 खंड  १,  श्रथधिनियमन  aa  ak  विवेक का  नास  विषयक  में  जोड़  feq  गय

 त्व tat  आबिद  पति  :  में  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 यह  है

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 ne  nr

 प्रसती  लाभ  विधेयक

 fara  उपमंत्री  प्राचीन  चली  )  :
 में  श्री  नन्दा  की  अर  से  प्रस्ताव  करता  हूं

 कुछ  स्थापनाश्रों  में  बच्चा  पैदा  होने  से  पहले  उसके  बाद  कुछ  समय  तक  स्त्रियों

 को  काम  पर  लगाने
 को

 विनियमित  करने  और  उन्हें  प्रसूति  लाभ  देने
 की

 करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सितारों  की  ४५  सदस्यों  की  संयुक्त  समिति  को

 सौंपा  जाये  जिसमें  ३०  अज्ञात

 श्री  अमजद  श्री  कन्हैयालाल  श्री  पन्नालाल  श्री  भक्त  दर्शन

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  श्री  चन्द्रमणि  लाल  चौधरी  श्री  भीमराव

 कृष्णराव  श्री  ग्ररविन्द  श्री  रामकृष्ण  पंडित  ज्वाला  प्रसाद

 श्रीमती  संगम  लक्ष्मी  श्रीमती  मफीदा  श्री  इन्द्रजीत

 श्री  जियालाल  श्री  कुट्टी  कृष्णन्‌  डा०  सुशीला  श्रीमती  इला

 श्री  राम  श्री क०  स०  श्री  जगन्नाथ

 श्री  रामेश्वर साह  श्री  शिब्बन  लाल  श्रीमती  जयाबेन  वज़ू भाई

 श्री  श्रद्धाकर  श्री  श्री  उमराव  श्री  cafes भाई  वर्मा

 श्री  बालकृष्ण  श्री  श्री  गुलजारी  लाल  नन्दा  इस  सभा  के  हों

 १५  सदस्य  राज्य-सभा के  हों

 कि  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपति  संयुक्त  समिति  के  कुल  सदस्यों  की

 संख्या  की  एक-तिहाई  होगी

 कि  समिति  इस  सभा  को  अंगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  भ्रान्ति  दिन  तक  goat  प्रतिवेदन

 ——

 अंग्रेजी  में
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 कि  अन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे

 परिवर्तनों  कौर  रूप-भेदों  के  साथ  लागू  होंगे  जो  अध्यक्ष  द्वारा  किये  कौर

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है
 कि

 राज्य-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित हो  art  राज्य-सभा  दारा  संयुक्त समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले

 सदस्यों के  नाम  इस  सभा  को  बताये  ।''

 प्रसूति  लाभ  के  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  केन्द्रीय  विधेयक  की  बहुत  समय  से  आवश्यकता  थी

 इसलिए  मुझे  इस  विधेयक  को  सभा  के  समक्ष  पेश  करते  हुए  बहुत  खुदी  हो  रही  है  ।  wa  अनेक

 नियमों के  अंतगर्त  प्रसूति  लाभ  का  उपबन्ध  किया जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध में  राज्य  अधिनियमों  के

 अतिरिक्त  तीन  केन्द्रीय  अघिनियम  भी  हैं  अर्थात  खान  प्रसूति  लाभ  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 अघिनियम  कौर  बागान  श्रमिक  अधिनियम  ।  agar  प्राप्त  करने  की  लाभ  की  दर  कौर

 अवधि  आदि  जेसे  महत्वपूर्ण  मामलों  में  भी  विभिन्न  अधिनियमों  में  निर्धारित  प्रतिमानों  में  बहुत

 अन्तर  है  ।  इस  विधेयक  का  प्रमुख  प्रयोजन  एकरूपता  लाना  है  ।  हम  ने  इस  विधेयक  में  वर्तमान

 कानूनों  के  अधिकांश  प्रगतिशील  उपबन्धों  को  सम्मिलित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कौर  अंतर्राष्ट्रीय

 मजदूर  संगठन  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  प्रतिमानों  को  भी  अपना  मार्गदर्शक  माना  है  ।

 जब  यह  कानून  लागू  होगा  तो  खान  प्रसूति  लाभ  अधिनियम  शौर  बागान  श्रमिक  अधिनियम

 की  सम्बन्धित  धारायें  निरस्त  हो  जायेंगी  ।  वह  राज्य  प्रसूति  लाभ  अधिनियमों  को  भी  प्रभावहीन

 कर  देगा  और  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  कार्यवाही  करनी  होगी  ।  परन्तु  कर्मचारी  राज्य

 ब्रह्मा  योजना  के  भ्रन्तगत  स्थापनाश्रों  पर  यह  लागू  नहीं  किया  जायेगा  |

 वर्तमान  विधेयक  oy  खानों  कौर  बागानों  पर  ही  लागू  होगा  ।  परन्तु  राज्य

 सरकारों  को  उसे  अरन्य  वाणिज्यिक  अथवा  कृषि  स्थापनाओं  पर  भी  लागू  करने  की

 शाक्ति  होगी  ।

 प्रसृति  लाभ  का  हकदार  होने  के  लिए  agar  प्राप्त  करने  की  अवधि  बच्चा  होने  की  तारीख

 के  तुरन्त  पूर्व  के  बारह  महीनों  में  २४०  दिन  का  रोजगार  रखी
 गई  है  ।  walt  विभिन्न

 नियमों  में  प्रविधि-काल  शौर  जिस  तारीख  से  उसका  आकलन  किया  जाता  है  दोनों  ही  भिन्न  भिन्न

 हैं  ।  कुछ  अधिनियमों  में  बच्चा  होने  की  वास्तविक  तारीख  अथवा  सप्ताह  को  प्राकलन  का  आधार

 साना  जाता  है  ।  दूसरों  में  नोटिस  की  तारीख  को  आघार  माना  गया  है
 ।

 प्रस्तावित  उपबन्ध  से  बे

 एकरूप  हो  जायेंगे  ।

 वर्तमान  कानूनों  के  प्रश्नगत  उपलब्ध  लाभ  की  दरें  आठ  प्रतिदिन  से  लेकर  वास्तविक  दैनिक

 मजूरी  तक  भिन्न  भिन्न  हम  लाभ  की  समान  दर  लागू  करना  चाहते  हैं  जो  प्राप्त  दैनिक  मजूरी  के

 होगी  तथा  न्यूनतम  भुगतान  ७५  नए  पैसे  प्रतिदिन होगा
 ।

 तभी  लाभ  की  अवधि भी  as

 सप्ताह  से  लेकर  बारह  सप्ताह  तक  भिन्न  भिन्न  हैं  ।  वर्तमान  विधेयक  में  बारह  सप्ताह की  लाभ  wafer

 का  उपबन्ध  है  जिसमें  बच्चा  होने  की  वास्तविक  तारीख  के  बाद  के  छे  सप्ताह  की  श्रनिवाये  water  भी

 सम्मिलित है  ।  इन  बारह  सप्ताहों  के  अतिरिक्त  हमने  गर्भ  अथवा  बच्चा  होने से  उत्पन्न  होने  वाली

 बीमारी  के  मामले  में  घिसता  एक  महीने  की  प्रौढ़  वेतन  छुट्टी  का  उपबन्ध  किया  हैं  ।  इस  विधेयक

 में  यह  उपबन्ध  भी  हैं  कि  यदि  किसी  महिला  कर्मचारी  को  प्रसूति  की  छुट्टी  में  बच्चा  होने  के  बच्चा
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 होंने  के
 समय  तौर  बच्चा  होने  के  बाद  निःशुल्क  देख  भाल  की  सुविधा  नहीं  दी  जाती  हे  तो  उसे  २५  रुपए

 चिकित्सा  बोनस  के  रूप  में  भुगतान  किये  जायेंगे  ear  गर्भ  ae  Tafa  की  छुट्टी  में  रोजगार  कौर  सेवा

 सम्बन्धी  अधिकारों  की  रक्षा  के  अतिरिक्त  यह  उपबन्ध भी  किया  है  कि  महिला  कर्मचारी  को  प्रसूति

 की  छुट्टी  पर  जाने  के  पूर्व  के  एक  महीने  में  हल्के  काम  पर  रखा  जाए  तथा  बीच  बीच  में  छुट्टी  भी  दी  जाये
 ॥

 राजे  स्राव  की  स्थिति  में  भी  वेतन  बीमारी  की  छटी  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  यह  विधेयक  प्रसूति  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  एकता  लाना  चाहता  हे  ॥

 saa  कुछ  विशेश  लाभों  का  उपबन्ध  भी  किया  गधा है  जेसे  चिकित्सा  बोनस  का  गर्भस्राव

 की  स्थिति  में  वेतन  छुट्टी  ale  बच्चा  होने  से  उत्पन्न  होते  वाली  बीमारी  के  मामले  में  प्रतिष्ठित

 छुट्टी  ।  ये  बातें  इत  aur  से  संबंधित  वर्तमान  कानूनों  में  किसी  भी  प्रकार  से  सामान्य  नहीं  है

 मुन्ने  इसमें  तनिक  भी  सन्देह  नहीं  है  कि  वर्तमान  विधेयक  का  सभा  के  समस्त  वर्गों  द्वारा  स्वागत  किया

 जाएगा  ।  परन्तु  चूं  कि  यह  विधेयक  अनेक  अधिनियमों  में  सन्निहित  उपबन्धों  को  समेकित  करना  चाहता

 है  उन्हें  प्रभावहीन  भी  करता  है  इसलिये  उसकी  दोनों  सभाश्रों  की  एक  सं  युक्त  समिति  द्वारा

 बीन  कराना  वांछनीय  होगा  ।  इसलिये  मेरा  mata  है  कि  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  निर्दिष्ट

 करने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  जाए  |

 उपाध्यक्ष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्रीमती  पावती  कष्णय  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूँ  क्योंकि  इसकी

 बहुत  समय  से  श्रावश्यकता  थी
 ।
 मैं  आशा  करती  हुं  कि  इसे  यथाशीघ्र  लागू  करने  का  प्रयत्न  किया

 जाएंगी  |  प्रभी  विभिन्न  राज्यों  में  जो  कानून  हैं  उनमें  बहुत  अन्तर  है  ।  हरनेक  उद्योगों  में  इस  लाभ

 के  लियें  बनाए  गए  कानूनों  का  पालन  नहीं  किया  जाता  है  कौर  कुछ  राज्यों  के  कानन  दोषपूर्ण  हें  जिससे

 नियोजक  इस  लाभ  के  भुगतान  को  बचाने  के  लिये  श्रमिकों  को  नौकरी  से  प्लग  कर  देते  हैं  ।  एक  तो

 वर्तमान  भुगतान  की  दरें  ही  बहुत  कम  हैं  फिर  उनका  भुगतान  भी  समय  पर  नहीं  किया  जाता  है  ।  मझे

 खुशी  है  कि  वर्तमान  विधेयक  में  उसके  समय  पर  भुगतान  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया है  ।

 इसके  बाद  मैं  विधेयक  के  कुछ  खण्डों  का  निर्देश  कहूंगी  ।  खण्ड  १(२)  में  यह  कहा  गया  है  कि  यह

 अधिनियम  ऐसी  तारीख  से  लागू  होगा  जो  इस  सम्बन्ध  में  गजट  में  अधिसूचित  की  जाए  ।  यह  ठीक  नहीं

 हें  जब  यह  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  जा  चुका  हे  तो  निश्चित  तारीख  रखने  में  क्या  कठिनाई  है  ?  चूंकि

 इस  विधेयक  की  बहुत  समय  से  प्रा वश्य कता है  इसलिये  उसे  यथाशीघ्र  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।

 फिर  खण्ड  २  में  यह  कहा  गया  हें  कि  पहले  यह  अ्रधिनियम  खानों  ah  बागानों  में  ही

 लागू  होगा  ।  फिर  यह  उपबन्ध  हे  कि  राज्य  सरकारें  इस  विधान  के  लाभों  का  विस्तार  ger  उपक्रमों

 पर  भी  कर  सकेगी  |  मेरा  निवेदन  है  कि  महिलायें  arene  स्थापनाश्रों  के  अतिरिक्त  भी  कई  प्रकार

 की  नौकरियां  करती  हैं  ।  उन  नौकरियों  में
 काम  करने  वाली  महिलाओं

 को  भी  यह  लाभ  मिलना  चाहिये  ।

 इस  लाभ  का  विस्तार  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  देना  ठीक  नहीं  हूं  क्योंकि  बड़ी  बड़ी  स्थापना राज्य

 सरकारों  पर  दबाव  डाल  कर  इससे  बचे  रहने  का  प्रयत्न  करेंगी  |  इसलियें  इस  खण्ड  में  इस  प्रकार

 संशोधन  किया  जाना  चाहिये  कि  म्रधघिकांश  महिला  कर्मचारियों  को  यह  लाभ  प्राप्त  हो  सके  कौर  उसके

 विस्तार  के  लिये  सरकार  के  निदेश  की  प्रतीक्षा
 न

 करनी  पड़े
 ।

 यह  मैं  इसलिये  कह  रही  हूं  कि  मेरे  राज्य

 में  काज  के  कारखानों  में  काम  करने  वाली  महिलाओं
 को  यह  लाभ  प्राप्त  नही ंहै  क्योंकि  उनकी

 नौकरियां  झ्रस्थायीं  होती  हैं
 ।

 वे  वर्ष  में
 ८  या  €

 महीने  काजू  के  कारखानों  में  काम  करती  हैं  जिनका

 काम  मौसमी  होता  है  ।  उनको  भी  यह  लाभ  मिलना  चाहिये  |

 ——

 मूल  झ्रंग्रेजी  में
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 पार्वती

 फिर  खण्ड  ५  में  यह  कहा  गया  हूं  कि  इस  लाभ  में  बच्चा  होने  के  छ  सप्ताह  पूर्वे  प्रो  छे  सप्ताह

 बाद  का  समय  सम्मिलित  होगा  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  कभी  कभी  बच्चा  होने  के  बाद  ६  सप्ताह से  श्रमिक

 समय  भी  स्वास्थ्य  लाभ  में  लग  जाता  है  ।  इसलिये  यदि  कोई  महिला  छे  सप्ताह  से  अधिक  छुट्टी  लेती  है

 तो  उससे  यह  नहीं  कहा  जाना  चाहिये  कि  जितने  दिन
 की

 ahs  छट्टी ली गई है ली  गई  है  उतने  दिन  का  वेतन

 नहीं  मिलेगा  ।  मैं  चाहती  हुं
 कि

 संयुक्त  समिति  इसके  सम्बन्ध  में  विचार  करे  ae  इस  खण्ड में  इस

 प्रकार  संशोधन  किया  जाये  कि  इस  भ्राकस्मिकता  के  लिये  भी  उपबन्ध हो  जाय  ।  यह  ठीक हैं  कि  इस

 प्रकार  के  मामले  भ्रपवादस्वरूप  ही  होते  हैं  परन्तु  ऐसी  गम्भीर  स्थिति  में  ग्रपवादों  के  लिये  भी  उपबन्ध

 किया  जाना  चाहिये

 फिर  खण्ड
 ८

 में  यह  उपबन्ध  है  कि  यदि  नियोजक  द्वारा  बच्चा  होने  के  बच्चा  होने  कौर  उसके

 बाद  के  समय  में  निशुल्क  देखभाल  की  व्यवस्था  न  की  गई  हो  तो  चिकित्सा  बोनस  के  रूप  में  २५  रुपए

 भुगतान  किये  जायेंगे
 ।

 निवेदन  है
 कि

 भ्रमजाल  चीजों  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  देखते  हुए  यह  राशि

 पर्याप्त  नहीं  होगी  ।  इसलिये  यह  २५  रुपए  का  उपबन्ध  हटा  कर  यह  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि

 नियोजक  द्वारा  वास्तविक  व्यय  का  भुगतान  किया  जाए
 ।

 इसके  सम्बन्ध  में  यह  आपत्ति  की
 सकती

 है  कि  कोई  महिला  किसी  महंगे  अस्पताल  को  न  चुने  ।  इसके  लिये  कोई  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  किया

 जा  सकता  हें  कि  निकटतम  सरकारी  अस्पताल  में  ही  भरती  हुमा  जाए  ।

 जहां तक  खण्ड  २६  का  सम्बन्ध में  समझती  हूँ  कि  उसे  खत्म  कर  देना  चाहिये  क्योंकि  उसमें

 दी  गई  छूटों  की  कोई  ग्रावश्यकता  नहीं  हैं  ।  बिना  छूट  के  उपबन्ध  के  ही  वर्तमान  विधान  से  बचाव  के

 प्रयत्न  किये  जाते  हैं  फिर  छूट  दे  देने  से  तो  स्थिति  ate  भी  खराब  हो  जायेगी
 |

 इसलिये  इस  खण्ड
 को

 निकाल  दिया  जाना  चाहिये  ।

 od  में  मेरा  निवेदन  हैं  कि  इस  विधेयकों  ऐसा  कोई  खण्ड  नहीं  g  जिससे  वर्तमान  राज्य
 विधा

 निरस्त हो
 में  जानना  चाहती हैं  कि  क्या  इस  प्रकार  का  एक  खण्ड  रखा  जाना  आवश्यक

 नहीं  हें  ताकि  जब  यह  विधेयक  पारित  हो  जाये  तो  समस्त  देश  में  महिलायें  को  यह  लाभ  प्राप्त  हो  सके
 ?

 मैं  आशा  करती  हूँ  कि  प्रवर  समिति  इन  समस्त  खामियों  पर  विचार  करेगी  जिनका  मैं  ने  संकेत  किया  हे
 |

 श्री  नंजप्प
 :
 मैं  भी  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  में  एक  डाक्टर  के

 कोण  से  विचार  करूंगा  |  इसमें  गर्भस्राव  की  व्याख्या  तो  की  गई  हूं  परन्तु  गर्भपात  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 किया  गया  इसके  अतिरिक्त  गर्भस्राव  कौर  बच्चा  होने  को  बराबरी  का  स्तर  दिया  गया  हे  मेरे  विचार

 से  यह  ठीक  नहीं  है  ।  यदि  किसी  श्रौरत  के  बच्चा  हुए  है  तब  तो  उसको  स्वास्थ्य  लाभ  करने  में  छे  सप्ताह

 ह्वदय  लगेंगे  परन्तु  गर्भस्राव  की  स्थिति  में  इतना  समय  भ्रांवश्यक  नहीं  ह  ।
 में  प्राशि  करता  हूँ

 इसके

 सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति  विचार  करेगी  ।

 इसके  झ्र ति रिक्त  गर्भस्राव  की  व्याख्या  के  पन्त  में  यह  भी  कहा  गया  ह  कि  उसमें  भारतीय  दण्ड

 १८६०
 के

 श्रन्तगंत  दण्डनीय  गर्भस्राव  सम्मिलित  नहीं  हे
 ।

 मैं  समझता  हूँ  कि  इन  शब्दों  की  इस

 विधेयक  में  कोई  प्रा वश्य कता  नहीं  है
 ।

 वैसी  स्थिति  में
 भी

 औरत  सहानुभूति  की  पात्र  है
 ।

 जहां  तक  बच्चे  को  दूध  पिलाने  का  सम्बन्ध  यहां  १५  महीने  की  भ्र वधि  रखी  गई  हूं  |  डाक्टरी

 दृष्टिकोण  से  यह  sat  बहुत  ज्यादा  हैं
 क्योंकि वे  केवल  १०

 महीने  की  वधि  प्रावश्यक  समझते  हैं
 |
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 फिर  बच्चों  के  दांत  निकल  जाते  हैं  तथा  वे  अन्य  चीजें  भी  ग्रहण  कर  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  से  यह  प्रविधि

 तीन
 महीने  तो  कम  की  ही  जा  सकती  है  ।  इसलिये  १५  महीने के  बजाय  १२  महीने  कर  देना  चाहिय े।

 फिर  बच्चा  होने  पर  इलाज  के  लिये  जो  २५  रुपए  का  उपबन्ध  किया  गया  ह  वह  भी  ठीक  नहीं  है
 ।

 आजकल  के  दिनों  में  यह  राशि  बहुत  कम  हे  ।

 नत  खण्ड  १४५  में  किसी  भी  समय  निरीक्षण  का  उपबन्ध  हे  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उसे  कार्य

 के  घण्टों  के  दौरान  कर  दिया  जाये  ।  किसी  भी  समय  निरीक्षण  से  नियोजक  को  कठिनाई  हो  सकती  है

 इसलिये  वह  कार्य  के  घण्टों  में  ही  होना  चाहिये
 ।

 रामसिंह भाई वर्मा भाई  वर्मा  (  निमाड़  )  :  सभापति  राज  जो  बिल  पेश  किया  गया  है  मं

 उसका  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  garg  क्योंकि  इसकी  aga  श्रावध्यकता
 थी

 लेकिन  चूंकि
 यह

 ज्वायंट कमेटी  को  सौंपा  जा  रहा  कौर  उसके  सदस्यों  में  मेरा  भी  नाम  इसलिये में  बहुत  ज्यादा

 समय  लेने  की  को दिदा  नहीं  करूंगा  ।  जो  मेरे  विचार  हैं  उनको  मैं  बहुत  थोड़े  में  माननीय  मंत्री  जी  के

 सामने  रखना  चाहता  हूं  ताकि  उनको  ७  विचार  बनाने  में  मदद  मिले
 |

 वैसे  तो  हर  एक  स्टेट  के  अन्दर  श्रापका  मे  टीटी  एक्ट  कमल  में  है  शौर  उसका  फायदा  भी  ठीक

 ठीक  मिल  रहा  इस  में  कोई  शाक  नहीं  ।  जहां  जहां  पर  एम्पलाइज  स्टेट  इंश्योरेंस  लागू  है  वहां  भी  हमारी

 बहनों  को  उसका  लाभ  मिल  रहा  है  में  यह  भी  मानता  हुं  कि  जहां  एम्पलाइज  स्टेट  इंश्योरेंस

 का  कानून  लाग  है  वहां  पर  महिलाओं  को  उस  स्टेट  के  मेटनिटी  कानून  के  इन्दर  दिये  गये  लाभों  से  भी

 ज्यादा  लाभ  मिल  रहा  है  ।  लेकिन  यह  जो  बिल  पेदा  किया  गया  है  उसको  पढ़ने  से  ऐसा  लगता है  कि

 जो स्टेट का  ऐक्ट
 उस

 से  कुछ  बातों  में  यह  पिछड़ा  gar  है
 ।  इस  लिये  माननीय  मंत्री  जी  को  उन  पर

 थोड़ा  सा  विचार  करने  की  जरूरत  है  ।  कुछ  हमारी  बहने  एसे  उद्योग  व्यवसायों में  काम  करती  हैं

 जहां  बर  कि  काम  बहुत
 सरत

 है भ्र ौर  जहां  पर  वाकिंग  कंडीशनर  बहुत  ज्यादा  खराब  उनको  जब  तक

 कोई  फायदा  नहीं  मिल  पा  रहा  झर  इस  ऐक्ट  से  भी  उनको  कोई  फायदा  मिल  सकेगा या  नहीं  यह

 झांको की  बात  है  ।  इसलिये  मै प्रापवे  द्वारा  माननीय  मंत्री  जी  के  समक्ष  कुछ  जानकारी रखना  चाहता

 हूं  बौर  प्यार  ज्वाइंट  कमेटी  में  इस  पर  चर्चा  होगी  तो  में  मानता  हं  कि  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  में

 काफी  मदद  मिलेगी  ।

 मने  पहले  भी  प्राविडेंट  फंड  के  बारे  में  कहा  था ग्र ौर  कल  जब  एम्प्लॉयमेंट  स्टैंडिंग  श्राडसे  की  बात

 होरही  थी  तब  भी
 कहा

 था  कि
 वे  २४०  दिन  तक  मजदूरों  को  परमानेन्ट  नहीं  होने  देते

 बदली  में  रखते

 कैजुअल तबर  में  रखते  वहीं  बात  मैटरनिटी  बेनिफिट  में  जाकर  खड़ी  हो  गई  है  क्यों  कि  उस

 मेंभी  यह  बन्दगी है  कि  साल  भर  के  eat  जिस  महिला  ने  २४०  दिन तक  काम  किया  होगा उसी  को

 यह  बेनी  फिट  मिलेगा  ।  इस  जमाने  में  जहां  पर  हमारी  महिलायें  काम  करती  हैं  वहां  पर  वर्ष  में  २४०

 दिन  की  हाजिरी  होना  कठिन है  ।  टेक्सटाइल  जसी  बड़ी  इंडस्ट्रीज  में  भी  हम  यह  देखते हैं  कि  नई

 मशीनो ंके  भ्राविष्कार  से  जो
 संकट  रोजी  कौर  रोटी  का  बहनों  के  लिये  झा  खड़ा  है  वह  दसों  लिये

 नहीं  खड़ा  झ्र  |  हाई  स्पीड  बाइंडिंग  को  डाला  गया  अर  देसी  वाइंडिंग  को  उठा  लिया  गया  |  बाइंडिंग

 में  हमारी  बहन  ही  काम  करती  हैं  ।  हाई  स्पीड  वाइंडिग  के  कारण  जहां  पर  २०  भ्र ौर तों  की  जरूरत  थी

 हां  र्व  ६  झ्र ौर  ७  औरतें  रह  गई  बराबर  कोलमैन के  प्लान  से  जहां  पर  १००  झ्रादमियों की

 जरूरत  थी  वहां  अब  चार  आदमियों  की  जरूरत  होती  है  ।  वहां  पर  जो  ग्रोहों  काम  करती  थों

 उनको  पूरा  काम  नहीं  मिलता  ate  उनकी  गिफ्ट्स लगा  दी  गई  हैं  कि  दो  दिन  तो  औरत घर  में  रहेगी

 झ्र एक दिन एक  दिन  काम  करेगी  |  जब
 एक

 म  हवा  दो  दिन  घर  में  रहेगी  wie  एक  दिन  काम  करेगी तो
 ee  ——

 मूल  उग्र ग्रेजी  में
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 रामसिंह  भाई

 ३६५  दिनों  जिन  में  छुट्टियां  भी  श्री  जाती  २४०  दिन  की  हाजिरी  कैसे  हो  सकती  है  भ्रौर  यह

 फिट  महिलाश्रों को  कसे  मिल  सकता  है  ?  हमारे  सामने  यह  बड़ा  भारी  सवाल  पैदा  होता  है  यह

 सवाल  सिफ  छोटी  छोटी  जगहों  में  ही  बम्बई
 प्रौर

 अहमदाबाद  जैसी  जगहों  में  ज्यादा  पैदा  हो  गया

 है  ।  इसके  साथ  साथ  जिमिंग  फैक्टरी  हैं  ।  फैक्टरी  के  इन्दर  fas  महिलायें  ही  काम  करतीं

 हैं  क्यों  कि  रुई  डालने  और  कपास  के  लौटने  का  काम  महिलायें  ही  करती  हैं  ।  जिनकी  फैक्टरी  के  wear

 इतनी  खराब  हालत  है  जिसका  ठिकाना  नहीं  है
 ।

 रुई  उड़ती है  महिलायें के  पेट  में  उसके  तन्तु

 जाते  हैं  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  १२  महीने  में  वह  छः  महीने  तो  फैक्टरी  में  काम  करती  हैं  दौर

 महीने  घर  पर  बीमार  रहती  कौर  क्षय  का  शिकार  हो  जाती  हैं  ।  एसी  हालत  में  वर्ष  में  २४०

 दिन  की  हाजिरी  कसे  हो  सकती  सीजनल  फैक्टरी  में  इतनी  खराब  हालत  है  कि  काम  करने  वालों

 की  कि  इस  एक्ट  के  बन  जाने  के  बाद  किस  तरह  से  किसी  को  फायदा  मिल  यह  बिचार करने  की

 बात है  ।  जब  यह  बिल  ज्वायंट  कमटी  में  जा  रहा  है  तो  ज्वायंट  कमेटी  इस  पर  पहले  विचार  करे  सारी

 जानकारी  लेने  के  बाद  यह  तय  करे  कि  कानून  बनने  के  बाद  जिनिंग  फैक्टरी  की  बहनों  को  कंग

 इसका  पूरा  पूरा  फायदा  पहुंचे
 ।

 इसके  उपरान्त  जो  बीड़ी  उद्योग  है  उसमें  प्राम  तौर  से  महिलायें  ही  काम  करती  हैं  ।  मेरे

 प्रदेश  में  बीड़ी  उद्योग  में  जबलपुर  महाकौशल  एरिया  में  लगभग  ३  लाख  महिलायें काम

 करती हैं  ।  लेकिन  जो  इस  उद्योग  के  संचालक  हैं  उन्होने  कुछ  ऐसे  तरीके  बना  लिये  हैं  जिनसे वे  कोशिश

 करतें  हैं  कि  स्टेट  या  सेन्टर  कोई  भी  कानून  उसपर  उनको  मल  न  करना  पड़े  कौर  उनका

 पेसा  खां  न  हो  ।  वे  क्या  करते  हैं  कि  बहनों  को  ध  पत्ते दे  देते  हैं ग्रौर व वे  अपने घरों  पर  उन

 को  ले  जाकर  काम  करती  हैं  ।  जिस  तरह  से  कारखानों  के  अन्दर  पीस  वर्क  होता  उसी  तरह  से  बीड़ी

 उद्योग  भी  एक  पीस  ae  है  ate  बहने  जितना  अच्छा  afer  काम  करती  हैं  उतना  ही  उनको

 पैसा  ज्यादा  मिलता  है  ।  इस  लिये  इस  चीज  को  देखने की  जरूरत  है  ।  बीड़ी  उद्योग  वाले  समझते  हैं

 कि  चूंकि  वे  भ्रपनी  झोपड़ियों  में  काम  करती  हैं  इस  लिये  उनको  वेलफेयर  की  कोई  जरूरत  नहीं  है
 ।

 वे  बहनों  को  बुलाते  पत्ते  दे  देते  हैं  तम्बाक्‌  दे  देते  हैं
 ।

 वे  ्  हैं  re  दूसरे  रोज़  बीड़ी  गिना  जाती  हैं
 ।

 इस  तरह  लाखों  का  नन  बीड़ी  उद्योग  में  होता  है  ।  राज  बड़े  बड़े  उद्योगपति हैं  जिनको  फुटपाथ

 पर  जगह  नहीं  मिला  करती  वे  श्री  सिर  पर  चल  रहे  हैं  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  गरीब

 झोलियों  ने  बीड़ी  उद्योग  को  शुरू  किया  ake  अरब  वे  लखपति  बनें  हैं
 ।

 इसका  मतलब यह  है  कि
 अरगाती

 लोगों को  ,  खास  कर  महिलाओं  को  वे  बीड़ी  उद्योग  में  लगाते  हैं  ।  वे  काम  करती  हैं  कौर  उनको वे

 लोग  मनमाना  पैसा  देते  हैं  ।  वे  किसी  भी  ऐक्ट  का  पालन  नहीं  करते  हैं  प्रौढ़  उन  बेचारी  भाइयों  से

 वे  नाजायज़ फायदा  उठाते  हैं  ।  इस  उद्योग  में  काम  करने  वाली  अधिकांश  बाइयां  होती  हैं  ।  मेरा  यह

 निवेदन  है  कि  जब  इस  बिल  को  कानूनी  रूप  दिया  जाये  तो  इस  बात  का  ख्याल  रखा  जाये  कि  बीड़ी

 उद्योग  में  काम  करने  वाली  जो  बाइयां  हैं  जो  कि  कारखानेदार के  यहां  से  तम्बाक्‌ भर  पत्ते  ले  जाती

 हैं  उनका  काम  किस  तरह  से  होना  चाहिये  ताकि  उन  को  इस  बिल  का  पूरा
 फायदा

 मिल  सके
 ।

 दूसरा  मैंने  जिनकी  फैक्टरी  के  बारे  में  कहा
 ।

 इसी  तरह  से  फ्लोर  मिल्स  भी  हैं  ।  वे  भी  बारहो  मही  ने  नहीं  चलतीं  क्योंकि  उनका

 के  ऊपर  होता  उनको  कम  wars  मिलता  है  sa  लिये कोई  मिल  महीने चलती  कोई

 नौ  महीने  चलती  है  ।  उनके  बारे  में  भी  यह  सवाल  पैदा  होता  है  कि  २४०  दिन  की  हाजिरी  करे  हो  ।

 कौर  जब  २४०  दिन  की  हाजिरी  नहीं  होगी  तो  उनमें  काम  करनें
 वालियों

 को
 भी

 इसका  फायदा

 मिलने  वाला  नहीं  है
 ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जो  बाइयां  उद्योगों  में  लगी  हैं  उनमें  से
 ७५

 दात  को  इस  कानून  का  फायदा  मिलने  वाला  नहीं  है  ।  कुछ  उद्योगों  में  जहां  दो  चार  ६  बाइयां  काम
 करती
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 हैं  उनमें  उनको  इसका  फ'यदा  मिलेगा  हम  कहेंगे  कि  हमने  उनके  लिये  मैटरनिटी  बेनिफिट  एक्ट

 लागू कर  दिया  है  ।  लेकिन  प्राम  तौर  से  उनको  फायदा  नहीं  होगा  ।  तो  मेरा  निवेदन  है  किਂ  प्रापक

 विभाग  को  हर  प्रदेश  से  यह  जानकारी  मंगानी  चाहिये  कि  किस  उद्योग में  बाइयां  तादाद  में

 काम  करती हैं  कौर  उनकी  कैसी  हालत  है  ।  साल  भर  में  उन्हें  कितने  दिन  काम  मिलता  है  ।  उस  आधार

 पर  उन्हें  फायदा  मिले  यह  सवाल  विचारणीय  है  ।

 बहुत से  व्यवसाय  हैं  जैसे  दालों  का  व्यवसाय  है  ।  उसमें  व्यापारियों  ने  दाल  मिलें  खोल

 रखी  हैं  are  उनमें  दाल  ate  बनायी  का  काम  होता  है  ।  उनमें  भी  भाइयों  को  बहुत  तादाद  में  रखते

 किसी  जगह  १००  काम  करती  हैं  किसी  जगह  २००  काम  करती  हैं  ।  प्रापक  दिल्‍ली  में  ही  छतों  पर

 बिनाई  के  लिये  उनकी  लाइनें  लगा  दी  जाती  हैं  a  दवाइयां  काम  करती  हैं  ।  उनकी  क्या  हालत

 ag  देखने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  यह  देखने  वाला  कोई  नहीं  है  कि  उनको  कितना  पैसा  देते  उनपर

 पेमेंट  हजाज़  ऐक्ट  लागू है  या  उनकी  किंग  कंडीशनर  ठीक  हैं  या  उनके ऊपर  एम्प्लाईज

 एश्योरेंस  एक्ट  लागू  होता  है  या  नहीं  ।  श्राज  हालत यह  है  कि  व्यापारी  लोग  सारे  कानूनों  से  बचतें

 की  कोशिश  करते  हैं  ।  तो  हमें  यह  बात  भी  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  |

 यही  दशा  तेल  मिलों  की  है  ।  कोई  बड़ी  बड़ी  तेल  मिलें  साल  भर  चलती  लेकिन  देहातों  में

 बहुत  सी  तेल  मिले  ऐसी  हैं  जोकि  ६  महीने  या  €  महीने  चलती  हैं  कौर  उनमें  भी  बहुत  बाइयां काम

 करती  हैं  ।  उनके  लिये  भी  २४०  दिन  पूरे  होने  की  बात  है  ।

 इस  बिल  में  यह  चीज़  रखी  है  कि  उन्हें  जो  ६  सप्ताह  इधर  कौर  ६  सप्ताह  उधर  बेनिफिट

 मिलेगा  वह  इस  तरह  मिलेगा  कि  उनकी  जो  १२  महीने  की  कमाई  होगी  उसका  एवरेज  निकाला  जायेगा

 wie  जो  एक  दिन  का  एवरेज  होगा  उस  हिसाब  से  उनको  बे  निफिट  दिया  जायेगा  ।  यह  एक  बड़ा  सवाल

 है  ।  उनको पूरे  १२  महीने  काम  नहीं  दिया  जाता  प्रौर  उन्हें  ले  श्राफ  करते  रहते  हैं  ।  इस  कारण  उनकी

 प्रतिदिन  की  श्रोत-राय कम  हो  जाती  है  ।  इसमें  रखा  है  कि  यह  बेनिफिट  कम  से  कम  १२

 होगा |  यह  देखने  की  बात  है  कि  राज  १२  ara  के  पसे  में  एक  साधारण  व्यक्ति  भी  भ्र पना  पेट  नहीं

 भर  सकता है  ।  हम  उनको  यह  बैनिफिट  |..०३ थि  इस  लिये  देते  हैं  कि  गर्भवती  महिला  ग्रा राम  से  रह

 उसको  पौष्टिक  खुराक  मिल  सके  प्रो  उसकी  तन्दुरुस्ती  श्रच्छी  बनी  र  हे  कौर उसके  जो  बच्चा

 पैदा  हो  उसकी  तन्दुरुस्ती भी  अच्छी
 कौर  हमारे  देश  की  मृत्यु  संख्या  में  कमी  बढ़ोतरी  न

 होने  पाये  ।  इस  अवस्था  में  उनको  कम  से  कम  १२  mar  दिया  जाना  ठीक  नहीं  है  ।  किसी  राज्य  में

 एक  रुपया २  होता  किसी  में  १२  होता  है  और  किसी  में  एक  रुपया  होता  प्रौढ़

 में  सबा  रुपया  प्रति  दिन  रखा  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  श्राप  एक  सेंट्रल  कानून  बनाते  हैं  तो  वक्

 प्रगतिशील  होना  चाहिये  ताकि  तमाम  राज्य  उसका  करें  |  श्राप  रद  की  जनता  से  कहते  हैं

 कि  हमारा  अनुकरण  करो  |  पालियामेंट  का  देश  को  करना  चाहिये  |  इस  लिये

 निवेदन  है  कि  यह  जो  कम  से  कम  १२  प्यार  की  रकम  रखी  गई  है  उसको  बढ़ाने  की  जरूरत  है  |

 इसमें  ज्ञापन  यह  भी  रखा  है  कि  जो  प्रतिदिन  का  औसत  निकाला  जायेगा  वह  इस  प्रकार

 निकाला  जायेगा  कि  जो  रकम  फाइन  की  होगी  वह  साल  भर  की  में  से  निकालने के  बाद

 निकाला  जायेगा  ।  ्  फाइन  एक  जमाने  में  जिस  दोष  के  लिये  किया  उसको  नभ  जमाने  में  क्यों

 माइनस  किया  जाये  ।  तो  यह  भी  देखने  की  ज़रूरत  है  ।

 इसी  प्रकार  कुछ  उद्योगों  में  भाइयों  पुरूषों  को  भी  हाजिरी  इनाम  दिया  जाता  झगर  कोई

 काम  करने  वाला  पूरे  सप्ताह  भर  हाजिर  रहता  है  तो  उसको  एक  रुपया  हाजिरी  इनाम  का  दिया

 जाता है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  बैनिफिट  देने  में  इस  हाजिरी  इनाम  को  भी  उसकी  आमदनी  में  मिलाकर

 ated
 निकालना  चाहिये

 |
 att  उसकी

 जो
 फाइन

 की
 रकम  है  उसको  माइनस  नहीं  करना  चाहिये  ॥
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 रामसिंह  भाई

 सी  तरह  से  प्रावीडेंट फंड  का  सवाल है  |  झगर  प्रावीडेंट  फंड की  रकम  माइनस  की  जाती

 है  तो  वह  उनके  खाते  में  जमा  होनी  चाहिए  कौर  एम्पलायर  को  उतनी  ही  रकम  उसमें  मिलानी

 चाहिए  सोर
 गर

 वह  उनके  खाते  में  जसा  नहीं  नीति  हैं  तो
 जी

 उनको
 रोज़ाना  मिलता  है  वह  सब

 जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 इसमें  यह  भी  बतलाया  गया  है  कि  भाइयों  को  किन  किन  हालतों  में  यह  बैनिफिट  नहीं  मिलेगा  ।
 a

 इसमें  कहा  गया  है  उनको  यह  बेनिफिट  नहीं  मिलेगा  जिनको  में  सजा  दी  गयी  हो  ।  म

 यह  निवेदन करता  हूं  कि  मिस कंडक्ट  के  लिए  उसे  सजा  मिलनी  लेकिन  जब  बाई  गर्भवती

 होती  है  तो  मेरा  यह  मानना  है  कि  मिस कंडक्ट  की  सजा  वाई  को  नहीं  मिलती  बल्कि  उसके  होने

 वाले  बच्चे  को  गर्भ  में  ही  दी  जाती  है  ।  इसलिए  गर्भवती  बाई  को  मिस कंडक्ट  की  ao  के  दोष

 से  मुक्त  रखना  चाहिए  ।
 वह  समय  तो  ऐसा  है  कि  उनको  जितनी  भी  सहूलियत  दी

 जा
 सकती  है

 वह  दी  जाए  ।  गर्भ  की  अवस्था  में  वे  जितना  काम  उनको  करना  चाहिए  उतना  नहीं  कर  सकतीं  ।

 श्रमिकों  डाक्टर  बताएगा  कि  गर्भावस्था  में  बाइयां  मच्छी  तरह  काम  नहीं  कर  सकतीं  ।  उनसे  ज्यादा

 खड़ा  नहीं  हुमा जाता
 कौर  कुछ  व्यवसायों  में  खड़े  खड़े  काम  करना  होता  है  ।  किसी

 को  उल्टी  होने  लगती  है  किसी  को  कोई  श्र  शिकायत  हो  जाती  है  ।  तो  एं  दशा  में  उन  पर

 मिस कंडक्ट  का  दोष  लगाकर  उनको  मैटरनिटी  बेनिफिट  से  वंचित  नहीं  करना  चाहिए  ।  मेरा  निवेदन

 है
 कि  इस  oe  में  उनका  ज्यादा  से  ज्यादा  सहूलियत

 दी
 जानी  चाहिए

 |

 इसके  साथ  साथ  ही  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  श्राप  मजदूरों  की  भलाई
 के फके  लिए

 कानून  बनाते  हैं  लेकिन  उन  कानूनों  से  भी  उनका  शोषण  होता  है  |  वह  शोषण  वकील  लोग  करते  हैं

 मजदूर  कानून  न  समझ  पाने  के  कारण  पेशेवर  लीडर  वकीलों  के  चक्कर  में  पड़  जाता  है  कौर  कुछ

 वकीलों का  यह  धंधा  हो  गया  है  कि  वह  लेबर  लीडर  बनते  हैं  इस  प्रकार  मजदूरों  को  नोटों

 में  ले  जाते  हैं  ।

 श्री  रख  पथ  fas  )
 :  माननीय  सदस्य  वकीलों  पर  यह  बेकार का  आक्षेप  कर

 रहे हैं  ।  वकील  तो  बहत  ईमानदर  होते  हैं  प्रौढ़  उनका  पेशा  हिन्दुस्तान  में  प्रानरेबिल  समझा  जाता

 है  .।

 धी  रामसिंह  भाई  वर्मा :  होते  मैं  तो  उनका  जिक्र कर  रहा  हूं  जोड़ेकर  लीडर बन

 कर  मजदूरों  को  कोर्टों  में  खींच  खीच  ले  जाते  हैं  ।

 तो  मैँ  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  श्राप  अंग्रेजी  में  कानून  बनाते  हैं  जिनको  मजदूर  समझ

 नहीं  इसके  साथ  साथ  उनका  अनवाद  हिन्दी  में  भी  होना  चाहिए  जिससे  कि  मजदूर  उसको

 समझ  सकें  ।  मजदूर  चाहे  महाराष्ट्र  के  चाहे  गुजरात  के  चाहे  राजस्थान  के  चाहे  उत्तर

 प्रदेश  कोਂ  उनमें  से  अधिकांश  हिन्दी  पढ़  लेते  हैं  कौर  जो  पढ़े  हुए  हैं  वें  दूसरों  को  भी  समझा

 पकते  हैं  ।  लेकिन  cad  में  कानन  होने  से  वे  उसको  नहीं  समझ  सकते  कौर  किसी  अंग्रेज़ी

 पढ़े  लिखे  को  इतनी  फुरसत  नहीं  कि  उनको  उनसे  कहा  जाता
 हं  कि

 वकील  के  पास  जागो

 और  ऐसा  कौन  वकील  होगा  जो  बिना  फीस  के  उसे  कानूनत  की  धाराएं  समझा  सके  ।  इसलिए  मैं

 यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  कानून  बनाया  जाए  उसका  हिन्दी  में  भी  श्रनवा न्श न्य  उसके  साथ

 होना  चाहिए  ।
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 सेंटर  के  बहुत  से  कानूनों  में  ऐसा  लिखा  गया  है  कि  जिस  प्रदेश  में  श्रमिक  कानून  भ्रमण  में  दावे

 या  जिस  कारखाने  में  ag  भ्रमण  में  प्रवेश  वहां  के  मजदूर  जो  भाषा  जानते  हों  उस  भाषा  में  वह  कानून

 वहां रखा  जाए  ।  लेकिन  कोई  कारखानेदार  उसे  उस  भाषा  में  छपवाता  नहीं
 ।

 जहां  तक  राज्य

 सरकारों  का  सम्बन्ध  है  में  देख  रहा  हूं  कि  हर  एक  राज्य  में  हालत  यह  हो  रही  है
 कि  जो  भी  कानून

 वहां  मजदूरों  के  लिए  बनता  है  वह  प्रंग्रेज़ी  में  बनता  है  ।  इसलिए  कम  से  कम  मजदूर  भाइयों के  लिए

 इतनी  तो  शप  सहानुभूति  रक्खेंगे  कि  यह  मैटरनिटी  बेनीफिट  ऐक्ट  जब  शरमन  में  जाये  तो  ब७५ मंग्रेज़ी

 के  साथ-साथ  हिन्दी  में  भी  यह  तैयार  किया  जाय  ate  तमाम  राज्य  सरकारों को  यह  सलाह  दी  जाय

 शौर  इस  कानून  में  एक  घारा  भी  इस  सम्बन्ध  में  रक्खें  कि  जहां  भी  जिस  प्रदेश
 में  यह  एक्ट

 में  लाया  जाय  तो  उस  प्रदेश की  भाषा  में  इसका  भ्रनुवाद  करा  कर  इस  कानून  को  पास  किया

 जाय  |

 मंत्री  महोदय  ने  जो  बिल  है  यह  बहुत  ही  बरच्छा  है  कौर  इस  तरह  के  कानून  की  बहुत

 जरूरत  थी  उसका  मैं  स्वागत  हज  करना  चाहता  हूं  ।  इस  अवसर पर  मैंने  सदन  के

 समक्ष  कुछ  सुझाव  cea  हैं  बाद  में  में  इसे  विस्तार  से  अघ्ययन  करूंगा  ज्वांइट

 कमेटी  में  अपने  विचार  ए्क्खूगा
 ।

 इतना  ही  कह  कर  मैं  झपना  भाषण  समाप्त  करता  हुं  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो
 :
 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 ।
 att  संयुक्त

 समिति  के  विचारार्थ  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 प्रसूती  लाभ
 की

 दर  के  संबंध  में  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  कि  उसका  भुगतान  दैनिक  श्रौसत

 मजूरी  के  प्राकार  पर  किया  जाएगा  तथा  शभ्रौसत  मजूरी  का  आकलन  पिछले  बारह  महीनों  के

 काम  के  दिनों  के  आघार  पर  किया  जाएगा  ।  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  यदि  वह  ata  ७५  नए  पैसे

 से  कम  हो  तो  ७५  नए  पैसे  की  दर  से  भुगतान  किया  मेरा  निवेदन  है  कि  दैनिक  औसत

 का  प्राकलन  छुट्टी  पर  जाने  के  पूर्व  के  एक  महीने  के  काम  के  दिनों  के  आघार  पर  किया  जाना  चाहिए

 ताकि  वह  हो  सके  ।  में  प्राशि  करता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  इस  पर  विचार  करेगी  ।  इसके

 भ्र ति रिक्त  ७५  नए  पैसे  का  उपबन्ध  भी  ठीक  नहीं  उसे  बढ़ाया जाना  चाहिए

 एक  उपबन्ध  में  रोजगार
 की

 अवधि  का  निर्देश  किया  गया  है
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  प्रसूती

 लाभ  के  लिए  बच्चा  होने  की  संभावित  तारीख  के  तुरन्त  के  बारह  महीनों में  २४०  दिन

 की  नौकरी  होनी  चाहिए ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  ate  छुट्टी  पर  जाने  के  तुरन्त  पूर्व  के  नौ  महीनों

 में  १००  दिन  की  नौकरी  की  होनी  चाहिए
 ।

 मैं  area  करता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  इस  सुझाव  पर
 विचार  करेगी

 माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  कि
 इस

 विधेयक  के  पारित  हो  जाने  पर  विभिन्न  राज्यों  के  प्रसूती

 लाभ  संबंधी  अघिनियम  निरस्त  हो  जायेंगे
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  विभिन्न  राज्यों  ने  इस  प्रकार

 के  भ्र घि नियम  के  क्रियान्वयन  के  संबंध  में  जो  प्रतिवेदन  दिए  हैं  उनसे  यह  ज्ञात  होता  है  कि  नियोजकों

 की  पता  बचाने
 की

 प्रवृत्ति  के  कारण  महिला  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  प्रसूती  लाभ  नहीं  दिया  जा

 सरके
 ।  पंजाब  बिहार  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  प्रतिवेदनों में  यही

 मत  व्यक्त  किया  है  कि  इस  लाभ  से  बचने  के  लिए  नियोजक  महिला  कर्मचारियों  को  कम  करने  का

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।
 ऐसी  स्थिति  में  राज्य  सरकारों  को  स्थापनाश्रों  को  इस  लाभ  के  उपबन्ध  से  छूट

 देने  की  शाक्ति  देना  ठीक  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  खण्ड  २६
 में  यह  कहा  गया  है  कि  राज्य

 मिल  भंप्रेजी  में

 1666  (Ai)
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 सरकार  किसी  भी  पर्याप्त  कारण  से  किसी  कारखाने  को  छट  दे  सकेगी  ।  मेरा  नीचे
 है  कि

 यह  उपबन्ध  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  भ्रनुपस्थिति  seat  में  नौकरी  से  हटाने  का  संबंध  विंमान  विधेयक

 में  यह  उपबन्ध  है  कि  नियोजक  किसी  भी  महिला  कर्मचारी  प्रसूती  लाभ  की  हकदार  होने

 पर  घोर  श्रवचार  के  BTA  पर  नौकरी  से  हटा  सकता  है  |  मेरा  निवेदन है  कि  जब  तक

 भ्रवचारਂ  की  निहित  व्याख्या  नहीं  की  जाएगी  तब  तक  नियोजक  उसकी  are  में  महिला  कर्मचारियों

 को  प्रसूति  लाभ  से  वंचित  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  भ्र ौर  उन्हें  व्यर्थ  की  मुकदमेबाजी  करनी  पड़ेगी  ।

 श्री  वर्मा  ने  सही  संकेत  किया  है  कि  इस  उपबन्ध  हार  श्राप  महिला  कर्मचारियों  को  वकीलों  की  शरण

 में  जाने  को  बाध्य  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  हल्के  उद्योगों  में  महिला  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कमी  का  संबंध  है  में  कुछ  राज्यों

 के  REX  १९५६  के  आंकड़े  देकर  यह  प्रमाणित  करूंगा  कि  नियोजक  महिला  कर्मचारियों  से

 बचने का  प्रयत्न  कर  हे  हैं  ।  ये  आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं

 REXo  PELE

 उड़ीसा  २८.
 २  २१.१

 बिहार  प्  2,90

 पजाब  WG  2.9

 परिश्रमी  बंगाल  १२. हे  डे

 मध्य  प्रदेश  ०
 ———$—__—_—___—  तामा

 १० ०
 नय

 दो  दिन  पूर्वे  इसके  संबंध  में  प्रदान  पूछ  जाने  पर  माननीय  मंत्री  ने  यह  उत्तर  दिया  था  कि  वह

 इसके  लिए  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं
 ।

 यह  भ्र सहायता की  भावना  ठीक  नहीं  है  ।
 वर्तमान  विधेयक

 इस  प्रकार  बनाया  जाना  चाहिए  कि  महिला  कर्मचारियों  को  प्रसूति  लाभ  से  वंचित  करने  की

 न

 फिर  २५  रुपए  के  चिकित्सा  बोनस  के  संबंध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  बहुत  saan  है  |

 की  मंहगाई  को  देखते  हुए  यह  उपबन्ध  १००  रुपए  कम  से  कम  Yo  रुपए  तो  होना

 चाहिए  ।  वैसे  तो  नियोजक  द्वारा  निःशुल्क  चिकित्सा  की  व्यवस्था  किया  जाना हीਂ  अभीष्ट

 परन्तु  यदि  वैसा  न  किया  जा  सके  तो  कम  से  कम  ५०  रुपए  बोनस  के  रूप  में  दिए  जाने  चाहिएं

 में  प्राधा  करता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  मेरे  इन  सुझावों  पर  विचार  करेगी  कौर  विधेयक  F

 पर्याप्त  सुधार  किए  जायेंगे  ताकि  श्रघिकाधिक  महिला  कर्मचारियों  को  प्रसूती  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।

 मति  उसा  नहरू  म  अपनी  सरकार  को  शौर  मिनिस्टर  साहब  को

 मुबारकबाद  देती  हूं  कि  एक  के  बाद  राज  हमारे  सामने  यह  मैटरनिटी  बेनिफिट  बिल  पेश  हुआ  है  ।

 मुझे  यकीन  है  कि  इसमें  जो  भी  कमियां  वे  सिलेक्ट  कमेटी  में  दूर  हो  जायेंगी  वहां  से  वापस
 जाकर



 २३  १८८२  wafer ara  विधेयक

 यह  वाकई  एक  मैटरनिटी  बैनिफिट  बिल  बन  जायगा  a  मुल्क  के  लिये  aga  फायदेमंद  होगा
 ।

 हमारे  मिनिस्टर  साहब  खूब  meat  तरह  से  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  औरतों  की  हालत  क्या  है
 ।  जेसा

 कि  oof  मेरे  भाइयों  शौर  बहनों  ने  कहा  उनके  पास  जो  एजुकेशन  वह  पुरुषों  के  मुकाबले  में  नहीं  के

 बराबर है  ।  हमने  इकॉनोमिक  इंडिपेंडेंस  श्राफ  विमान  का  जो  नक्का  खींचा  उसको  दृष्टि  में  रखते

 हुए  जब  मैं  इस  बिल  को  देखती  तो  मुझे  यह  बहुत  भ्रमित  कौर  कमजोर  दिखाई  देता  है
 ।

 मुझे  यकीन

 है  कि  सिलेक्ट  कमेटी  में  इस  को  ठीक  कर  दिया  जायगा  |

 यह  ठीक  है  कि  कनफ़ाइनमेंट  से  पहले  कौर  बाद  में  छः-छः  हफ्ते
 की

 छुट्टी  होना  स्त्री  के  लिये  बहुत

 जरूरी है  ।  लेकिन  एक  बहुत  बड़ा  सवाल  यह  है  कि  एम्प्लायर  उस  को  पहले  ही  निकाल  ताकि  उस

 स्त्री  को  छुट्टी  वगैरह  न  देनी  पड़े
 ।

 इसमें  उसको  बहुत  मुसीबत  का  सामना  करना  पड़ेगा
 |

 बिल  में

 कहा  गया  है  कि  डिलीवरी  से  हफ्ते  पहले  प्रौढ़  छः  हफ्ते  बाद  में  छुट्टी  मिलनी  लेकिन

 किंग  औरत  का  मिस कैरिज होता  तो  उस  को  भी  उतनी  ही  छुट्टी  मिलनी  जितनी  कि

 डिलीवरी की  हालत  में  मिलती  है  ।  प्यार  मिसकैरिज  नहीं  होता
 भर

 नगर  तीन  महीने  का  एबार्शन

 हो  जाता  है  तो  उस  भी  उसको  उतनी  ही  छुट्टी  मिलनी  चाहिये यानी  हफ्ते  की  बात  जो

 इसको  पुरुष  नहीं  समझ  सकते  कोई  मैडिकल  औरत  ही  बता  सकती  है
 कि

 क्यों  छुटटी  मिलनी

 चाहिये  या  क्यों  नहीं  मिलनी  चाहिये  ।  मैं  आशा  करती  हूं  कि  इस  पर  सिलवट  कमेटी  जरूर  गौर  करेगी

 a  सिफ॑  कनफाइनमेंट  को  नहीं  रखेंगी  बल्कि  ये  जो  सब  स्टेजिज  एबार्शन  we  मिस करेज

 इनको  भी  उसके  साथ-साथ  शामिल  कर  लिया  जायगा  |

 यह  समझा  जाता  है  कि  जो  प्रेरित  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज  में  काम  करती  हैं  उन्हीं  के  वास्ते  यह

 बिल  तो  मै  समझती  हूं  कि  यह  बिल  eer  यह  पूरा  बिल  नहीं  है  ।  सभी  उद्योग  धंधों  में  जो  प्रौरतें

 काम  करती  हैं  उन  सभी  पर  यह  बिल  लागू  होना  चाहिये  ।  भ्र भी  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  रामसिंह

 भाई  वर्मा  ने  बताया  है  कि  भ्र ौर तें  दाल  फटकने  का  काम  करती  बीड़ी  बनाती  हैं  में  चाहती  हूं

 कि  उन  सभी  पर  यह  कानून  लागू  होना  चाहिये  |  औरतों  से  बीड़ियां  इसलिये  बनवाई  जाती  हैं  कि

 उनकी  उंगलियां  जो
 फिंगसं  जो

 वे  aga  डैलिकेट होती  हैं  झ्र ौर  उनसे  जो  काम  वे
 कारीगरी

 का

 करती  वह  मद  नहीं  कर  सकते  हें  ।  इसलिए  उन  पर  भी  as  लागू  होना  चाहिये  ।  मेने  सुना

 ह  धौर  इसमें  कोई  शक  वाली  बात  भी  नहीं  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  बीड़ी  वाले  बेहद  रईस  हो  गये
 > Le]  वे

 रईस  हुए  हैं  की  मेहनत  से  ।  हमें  देखना  है  कि  उन  औरतों  पर  इस  बिल  का  कहां  तक

 पड़ेगा  |  सरकार  को  देखना  चाहिये  कि  वे  औरतें  रजिस्टर  हों  ताकि  वे  आसानी  से  श्रपनी  ड्यूटी

 करदा  करने  से  छूट  न  जायें  उनको  से  निकाला  न  जा  सक े|

 एक  सब  में  बड़ी
 प्रौढ़

 प्रवीण  बात  मैं  इस  बिल  में  देखती  हूं  ।  इस  बिल  में  मिस कंडक्ट का  नाम

 झाया  इस  मिसर्कंडक्ट  शब्द  के  माने  में  राज  तक  समझ  नहीं  सकी  हुं  ।  मुम्किन  है  कि  वकील  साहिबान

 समझे हों
 ।

 अभी  एक  भाई  ने  कहा
 कि

 वकील  बड़े  पवित्र  प्रौढ़  पाक  होते  हैं  ।  लेकिन  सच  को  झूठ  और

 झूठ  को  सच  भी  तो  वही  बनाते  हैं  ।  लेकिन  इससे  हमें  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  लेकिन  यह  देखना  हमारा

 फर्ज  है  कि  अगर  कोई  वकील  कहता  है  कि  इसने  मिस कंडक्ट  किया  है  तो  हम  उस  वकील के  कंडक्ट  को

 भी  देखें
 ।

 इसका
 भी

 पता  लगायें  कि  उसका  कंडक्ट  है
 ।

 इस  वास्ते  मैं  समझती  हूं  कि  यह  जो

 कंडक्ट  का  लफ्ज़  पाया  इसको  हम  बिल्कुल  ही  निकाल  इसको  बिल्कुल  ही  इस  बिल  से

 कर  दें  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  सिलेक्ट  कमेटी  इस  पर  गौर  कैसरो  इसको  इस  बिल  में  से  निकाल  दे  ।  मैं

 पाशा  करती  हूं  कि  जब  ये  बिल  सिलेक्ट  कमेटी  से  वापिस  जाएगा  तो  जो  भी  खामियां  इसमें  इस

 उनको  हम  इसमें  नहीं  पायेंगे
 ?

 हम  जो  बहनें  हैं  वे  चाहती  हैं  कि  इसका  बैनिफिट  औरतों  को  मिले
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 एक  महत  हुई  कि  हमने  सरकार  से  कहा  कि  जो  हमारे  बच्चे  स्कूलों  में  पढ़ते  हैं  उनको  दूध  मुफ्त

 मिलना  चाहिये  ।  बड़ी  मुश्किल  से  are  वह  दिन  कराया  है  जब  बच्चों  को  फ्री  दूध  मिलने  की  नौबत

 are  है  ।  चाहते  हैं  कि  औरतें  बढ़ें  उनकी  इकोनोमिक  इंडिपेंडेंस  का  विचार

 झगर  सामने  है  तो  ग्राहको  दरश भ्र सल  पहली  बात  जो  करनी  है  कि  हर  अस्पताल  में

 फाइनमेंट  के  वास्ते  जो  मैडिकल  एड  दी  जाती  वह  ग्राहकों  को  फ्री  दी  औरतों  को  या  उसके  घर

 erat  को  इसके  लिये  एक  टका  भी  खर्चें  करने  पर  आपको  मजबूर  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 जिस

 बच्चा  होने  की  नौबत  कराती  है  उस  औरत  का  फ्री  मैडिकल  ट्रीटमेंट  होना  चाहिये  कौर  हर

 ताल  में  होना  चाहिये  |  यह  व्यवस्था  सरकार  की  तरफ  से  होनी  चाहिये  ।  स्टेट  गवर्नमेंट इसको

 इस  नहीं  कर  सकती  है  तो  दूसरी  मेरी  समान  यह  है  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  इसको  बर्दाश्त

 करे  या  दोनों  मिल  कर  करें  |  यह  बोझा  एम्प्लायर्स  पर  डाला  जाता  है  तो  उनकी  हमेशा  ही

 यह  कोशिश  रहेगी  कि  को  नौकर  रखा  ही  न  जाए  sere  किसी  वजह  से  वे  उनको  रख  लेते

 हैं  तो  जब  जरूरत  महसूस  होगी  तो  किसी  न  किसी  बहाने  से  उनको  नौकरी  से अलग  कर  इस

 वास्ते  जो  सुझाव  मैंने  दिया  में  चाहती  हूं  कि  उस  पर  गौर  किया  जाये  ।  सरकार को  चाहिये  कि  जो

 मैडिकल  एड  इस  कंडीशन  में  दी  जाती  है  वह  को  फ्री  दी  जावे  इसके  लिये  स्टेट  गवर्नेमेंट्स

 को  मजबूर किया  जाए

 जहां  तक  मिस कंडक्ट  का  ताल्लुक  इसको  बिल्कुल  ही  हटा  दिया  जाना  चाहियें  ।  were  श्राप

 यह  कह  कर  कि  किसी  aka  ने  मिस कंडक्ट किया  उसको  हटा  देते  हैं  तो  जरूरी  है  कि  उसके

 साथ  कोई  भी  इनवाल्व्ड  होगा  प्यार  उस  भ्रामक  को  arg  पनीर  नहीं  करते  हैं  fas

 भ्रांत  को  ही  निकाल  देते  हैं  तो  यह  बिल्कुल  बेइंसाफी  की  बात  होगी  ।  हज़ारों  तरीकों  से  प्रेरित

 सताई  जाती  हें  कौर  बाद  में  भी  सताई  जाएगी  कौर  जो  इंसपेक्टर  हैं  या  दूसरे  लोग  वे  इस  बिना  पर

 कि  उसने  मिस कंडक्ट  किया  उसको  सतायेंगे  |  इस  वास्ते  आपको  चाहियें  कि  श्राप  उसकी  रक्षा  करें

 शौर  इस  मिस कंडक्ट लफ्ज  को  इसमें  से  निकाल दें  ।  दुनिया  में  मिस कंडक्ट  के  नाम  की  कोई  चीज़  नहीं

 श्री  त्यागी  :
 मिस कंडक्ट  मर्दों  के  लिये  भ्रौरतों  के  लिये  नहीं  है

 ?

 श्रीमती  उमा  नेहरू
 :

 मुझसे  पूछा  जाए  तो  मैं  कहूंगी  कि  मर्दे  कौर  औरत  दोनों  एक  चीज  हैं  ।

 राज  हमने  यह  प्रिंसिपल माना  है  वर्क  कौर  ईश्वर  वाजिब  कौर  यह  आपकी  पालिसी  भी  है  ।

 जहां  तक  मिस कंडक्ट  का  ताल्लुक  वह  एकतरफा  नहीं  हो  सकता  उसमें  स्त्री  भी  प्रति  है  भ्र ौर  मर्दे

 भी  ।  इस  वास्ते  नगर  मिस कंडक्ट  के  लिये  आपको  करना  है  तो  मर्द  को  भी  करिये  और

 को
 भी

 सिर्फ  श्रौरत  को  ही  नहीं
 ।

 लेकिन  मुझे  यह  जो  लफ्ज़  मिस कंडक्ट  का  बहुत  ही  बुरा

 लगता  है  इसको  इसमें  से  हटा  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्राज  हम  प्लानिब  कर  रहे  हैं  ।  हम  सीवरेज  इंडस्ट्रीज़  को  भी  बढावा  दे  रहे  उद्योग धंधों  को

 भी  बढ़ावा दे  रहे  हैं
 ।

 इन  को  इंडस्ट्रियलिस्ट  लोग  चलाते  हैं  इनमें  से  नफा  कमाते  हैं  ।  में  चाहती  हूं

 कि  छोटे  छोटे  उद्योग  धंधों  में  भी  जो  ated  काम  करती  उनको  रजिस्टर  कर  लिया  जाए  ताकि  उन

 में  जो  काम  करने  वाली  पौरते  उनका  जो  बोझा  वह  इन  इंडस्ट्रीज़  को  चलाने  वालों  के  ऊपर  पड़े  ।

 यह  जो  मैटरनिटी  बैनिफिट  बिल  श्राया  इसका  एक  नतीजा  यह  होना  चाहिये  कि  जो  हमारे

 सरकारी  अस्पताल  वहां  पर  औरतों  का  जो  कनफाइनमेंट  होगा  ag  फ्री  होगा  मैडिकल  एड  जो
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 उनको  वह  भी  मिलेगी  ।  झगर  श्राप  ऐसा  कर  सक  त  इस  बिल  का  जो  मंगा  ह  वह  पुरा

 हुआ  समझा  जायेगा

 मेल फो टे  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  विशेष  रूप  से  इसलिये
 कि

 इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  है  ।

 महिला  श्रमिकों  को  प्रसूति  लाभ  प्राप्त  करने  की  हकदार  बनाने  के  यह  रखी  गयी

 कि  उनकी  २४०  दिन  की  हाजिरी  होनी  चाहिये
 |

 इसका  अर्थ  तो  यह  होगा  कि  गर्भवती  महिलाओं  को

 रोजगार  मिल  ही  नहीं  सकेगा  ।  यह  बात  श्रमिकों  के  पक्ष  में  न  जाकर  मालिकों  के  पक्ष  में  जाती  है  ।

 गर्भवती  स्त्रियों  को  बच्चा  पैदा  होने  से  पहले  महीने  बाद  में  महीने  कौर  बच्चा  पैदा  होने

 के  समय  एक  मास  तक  की  छुट्टी  लेने  का  श्रधघिकार  दिया  गया  है  ।  गर्भवती  स्त्रियों  की  आम  तौर  पर

 fara  खराब  रहने  लगती  किसी-किसी  axa  में  यह  चीज़  काफ़ी  बढ़  जाती  है  ।  यदि  ऐसी  शिकायत

 हो  तो  इस  उपरोक्त  प्रगति  के  भ्र ति रिक्त  भी  उन्हें  छुट्टी  दी  जानी  चाहिये  ।  गर्भस्राव  waar  गर्भपात

 होने  पर  भी  छुट्टी  की  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये
 |

 इसके  अतिरिक्त  निर्वाह  के  लिये
 १२  भराने  कम

 इसे  बढ़ा  कर  कम  से  कम  १  झ्०  ४  Alo  कर  देनी  चाहिये  क्योंकि  यह  ऐसा  समय  होता  है  जबकि  औरत

 की  देखभाल  करना  बड़ा  जरूरी  समझा  गया  है  |

 विधेयक  का  क्षेत्र  बड़ा  सीमित  रखा  गया  है
 |

 इस  विधेयक  को  नैमित्तिक  श्रमिकों  पर  भी  लागू

 किया  जाना  चाहिये
 ।

 इन  दाब्दों  से  में  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  sa  करता  हूं  कि  प्रवर

 समिति  इस  पर  समुचित  रूप  से  विचार  कर  इसमें  लाभदायक  संशोधन  कर  देगी  |

 पीसती इला  पालचंयरी  )  :  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  महिलाओं  के  लाभ  के

 लिये  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है
 ।  यट  भी  अच्छी  बात  है  कि  विधेयक  प्र  वर  समिति के

 समक्ष  जा  रहा  है  ।  यहां  विधेयकों  के  सारे  दोषों  को  दूर  कर  दिया  जायेगा  |

 मेरे  से  पुर्व  वक्ता  ने  प्रसूति  से  पूवे  ६  सप्ताह  बाद  में  छः  सप्ताह  का  लाभ  देने  की  बात

 कही  द  में  उनसे  सहमत  हूं  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि

 महिलायें  को  केवल  जच्चा  बनने  के  पहले

 बाद  में  ही  देख  रेख  की  जरूरत  नहीं  होती
 ।

 गर्भ  घारण  के  प्रथम  तीन  मास  बहुत  ही  कष्टकर  होते  हैं

 उनमें  उन्हें  वश्य  कुछ  सुविधायें  दी  जानी  चाहियें
 |

 में  इस  बात  पर  जोर  दूंगी  कि  उन्हें  उन  दिनों

 की  मजूरी से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ।

 इन  दिनों  की  श्री  मजूरी  उन्हें  दी  जानी

 इसके  रक्त  इन  दिनों  के  के  इलाज  का  उत्तरदायित्व भी  शिकार  का  होना  चाहिए

 ऐसा  भी  उपबन्ध  होना  चाहिए  जिसके  अन्तर्गत  को  दूध  वाली  सितारों  को  उनके  thy

 काल  में  कुछ  पौष्टिक  झ्राह्ार
 दिया

 जाये
 ।  इस  प्रकार  बहु  प्रपने

 बच्चे  का  लालन  गान  श्रमिक  ३

 ढंग  से  कर
 सकेगी  कौर

 उसे
 स्वस्थ  बना  सकेगी

 ।  कई
 एक  पश्चिमी

 देशों  में  ऐसा  किया  जाता  है  ।

 बच्चों  की  देख  भाल  करने  की  दिशा
 में  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  क्योंकि  इसके  झाधार पर ही पर  ही  राष्ट्र

 के  भविष्य  का  निर्माण  होता  है  ।

 के  प्राकार  बर  नौकरी  से  हटाने  वाली  बात  केवल  औरतों  पर  हਂ  लाग  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  Gat:  भी  इसे  लागू  किंग  जाना  चाहिए  ।  यह  बड़ी  अनुचित  बात
 है  कि  बदा चरण

 के  मामले  में  सिर्फ  स्त्रियों
 को

 ही  दंडित  किया  जाता  है
 ।

 af  sre  है

 कि

 संयुक्त  स  मे
 इन  शब

 कल  नन ल  पल  लिक  महला बका eee  ee

 बिल  अंग्रेजी  मे
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 इला  पाल  चौधरी  |

 बाजी  पर  विचार  करत ेहुए  महिला प्र ों  के  प्रति  सहानुभूति  का  दृष्टिकोण  अपनायेगी  are  भारत  की

 संचित  निधि  महिलाप़ों  के  कल्याण  के  थोड़ी  बहुत  <rfat  खर्च  करने  में  संकोच  नहीं  करेगी ।

 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय  (  प्रतापगढ़  )  :
 देश  कौर  समाज  के  सभी  वर्गों  को  इन  विधेयक

 [  स्वागत  चाहिए  |  यह  देश  की  गरीब  ग्रौरतों  की  सहायता  के  लिए  बड़ा  आवश्यक  है

 हमारे  देग  में  स्त्रियों  को  गरीबी  करे  कारण  ही  कारखानों  में  काम  करना  पड़ता  विधेयक

 के  पीछें  जो  मानव  कल्याण  की  भावना  उसको  देखते  हए  इसके  कार्यान्वित  करने  में  किसी  अर्थ

 बजह  से  बाघा  थीं  पड़नी  चाहिए  ।  wie  मझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  इस  पर  भ्रपेक्षित  न  राशि

 करने  को  तेयार है  |

 विधेयक  केन्द्र  और  राज्यों  के  इस  दिला  के  अरन्य  aft सब  से  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 नियमों  से  बहुत  अ्रागे है  यह  जार  भी  अच्छा
 है  कि  इसके  सभी  उपबन्धों  को  काफी  उदार  कर  दिया

 गया  हज़ारों  लगभग  सभी  संस्थानों  पर  इस ेलागू  किया  जायेगा  जहां  पर  कि  महिला  श्रमिक  काम  करती

 है  ।  बच्चा  होने
 से

 पहले
 a

 बाद  में  हफ्ते
 की

 छुट्टी  देने
 का  उपबन्ध

 वहुत  भ्रच्छा  है
 ।  इसमें यह

 भी  व्यवस्था है  कि  काम  पर  वापस  कराने  पर  यदि  औरत  चाहे तो  उसे  हल्के  काम  पर  लगाया जा

 सकता  है  ।  यह  पिछले  कानूनों  से  काफ़ी  wes  उपबन्ध हैं  ।

 बोनस  की  जितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  वह  बहुत  ही  थोड़ी  है  ।  यदि  स्त्रियों  को  वास्तव

 में
 इससे  कुछ  लाभ  पहुंचाना  प्रभी ष्ट  है  तो  इसे  १५  रुपय ेसे  अधिक  रखा  जाना  इस  शर्तें को

 में  उचित  ही  समझता
 हूं  कि  इस  लाभ  को  पाने  के  लिए  वही  स्त्रियां  पात्र  समझी  जायेंगी  जो  पहले  २४०

 दिन  काम  कर  चकी  होंगी  ।  कुछ  सीमा  भ्र वश्य  होनी  चाहिये  |

 इस  सम्बन्ध  में  मझे  एक  भय  भी  है  कि  इस  विधान  के  फलस्वरूप  स्त्रियों  को  मिलने  वाले

 रोजगार  में  कमी  हो  जायेगी  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  इन्हें  सरकारी  क्षेत्र  में  काम  देने  की  व्यवस्था

 करे  ।  में  इस  बात  पर  भी  जोर  द  गा  कि  सरकार  को  इस  प्रकार  के  गे  सरकारी  निकायों  की  सरकारी

 गर
 पर  सहायता करनी  चाहिए  जो  कि  इनको  सहायता  देने  की  स्थिति  में  न  हो  ।  इस प्रकार यह

 विधेयक  उचित  प्रकार  से  सकेगा  |

 श्री  त्यागी  :  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  परन्तु  मेरा  मत  है  कि  प्रसूति  लाभ  का  पुरा

 उपयोग  उसी  समय  किया  जा  सकेगा  जब  इसके  साथ-साथ  प्रसूता  स्त्रियों  की  मुफ्त  चिकित्सा  की  व्यवस्था

 भी  कर  दी  जाये  ।  इस  सुझाव  पर  गम्भीरता पृ वंक  विचार  किया
 जाना  चाहिए

 ।

 कदा चरण  के  शब्द  पर  आपत्ति  की  गयी  इस  सम्बन्ध  में  निवेदन  है  कि  इस  शब्द  पर

 आपत्ति  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  इस  दाऊद  का  प्रयोग  प्रशासनिक  बोल  चाल  के  ae  में भी +  किया

 जाता है
 ।  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  भी  इसे  प्रयुक्त  किया  जाता  है  ।  इसमें  अ्रइली  लता  का  कोई

 प्रदान  नहीं  है  ।  इस  शब्द का  बड़ा  व्यापक  योग  होता  है  ।

 कारखानों  में  कई  तरह  की  बातें  हो  सकती  कुछ  मजदूर  पस  में  लड़  सकते  मशीनों  का

 दुरुपयोग
 कर  सकते  arte  शादी  ।  इसमें  आदतो  औरत  का  सवाल  नहीं  इसलिए  इसे  ग़लत

 ma

 ee

 ।
 में  विधेयक  का  समर्थन

 करता
 हूं

 ।

 मूल  ais
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 शी  श्राबिव  चली
 :  इस  प्रस्ताव पर  सब  से  पहले  बकता  द्वारा  जो  यह  बात  कही  गयी  है  कि

 इस  मामले  में  राज्य  सरकार  को  स्वविवेकीय  ऑ्रधिकार  नहीं  दिये  जाने  क्योंकि  बड़े  बड़े  व्यापारी

 परकार  पर  प्रभाव  डाल  कर  इन  अधिकारों  का  दुरुपयोग  यह  आपत्ति  मझे  ठीक  नहीं

 कयोंकि  ब्राखिरक।र  वहां  भी  निर्वाचित  विधान  मं  डल  है  att  उसके  सदस्य  भी  जो  इन  बातों  की

 देख  भाल  कर  सकते हैं  ।

 शब्द  के  बारे  में  कुछ  आपत्ति  की  गयी  है  ;  में  श्री  त्यागी  का  ara  हूं  कि

 उत्थान  इस  सम्बन्ध  में  ठीक  स्पष्टीकरण  कर  दिया  है  ।  विधेयक  के  त्रय  में  कदा चरण  का  ay  जेसी

 कि  maths  रोजगार  नियमों  में  परिभाषा की  गयी  यह  है  '  जान  बूझ  कर  अवज्ञा

 अ्रांदश  का  पालन  न  चोरी  घोखा  बेईमानी  जान  बजे  कर  सम्पत्ति

 को  हानि  बिना  अवकाश  प्रापत  fea  अनुपस्थित  रहने  की  श्र  कानन  तोड़ना

 इत्यादि  ऐसा  नहीं  है  कि  किसी  मजदूर  को  इसके  अन्तर्गत  परेशान  किया  जा  सकता  हो  हमारे

 मजदूर  संघ  काफी  सचेत  हैं  झ्रौंर  वे  इन  उपबन्धों  का  दुरूपयोग  नहीं  होने  दे  सकते  ।  कोई  नियोजक

 किसी  कर्मचारी  को  arveared  नहीं  कर  सकता  सके  लिय  निर्धारित  प्रकिया  है  ।

 ग्राहक  कोई  किसी  श्रमिक  को  ग्र नू चित  तौर  पर  तग  नहीं  कर  सकता  ।  कार्मिक  भ्रान्दोलन

 का  काफी  विकास  हो  चुका है  ,  निराधार  कोई  बात  करने  का  साहस  किसी  को  नहीं  ।  यह  नहीं  कोई

 मालिक  ऐसे  ही  किसी  को  नौकरी  से  हटा  देगा  ।  बाकायदा  एक  प्रक्रिया  है  दौर  उसके  अनसार  ही

 सब  कुछ  करना  होता  है  ।  शभ्रौद्योगिक  अदालत  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  है  इत्यादि  ।  कामिक

 संध  मालिक  के  कद चरण  को  भी  att  से  देखते  रहते  हैं  ।

 यह  सही  है  कि  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  दिन  प्रति  दिन  कम  हो  रही  है  ।  इसके  कई

 ai  एक  यह  कि  स्वचालित  मशीनों  का  प्रयोग  बढ़  रहा  है  ;  दूसरे  यह  कि  Pater  करने  के ग  काफी

 बदल  गये  जिनसे  महिला  श्रमिकों  की  जरूरत  कम  हुई  है  ।  परन्तु  साथ  ही  बंगलौर  में  टेलीफोन

 उद्योग  इत्यादि  में  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  काफी  बती  है  ।  कपड़ा  इर  पटसन  उद्योग  में  निर्णय  के

 तरीक़  बदल  जाने  के  कारण  महिलाश्रों  की  संख्या  कम  हुई  है  ।  बराबर  काम  के  लिए  बराबर  मजूरी  की

 मांग  करना  भी  इसकी  एक  वजह  है  तौर  मालिक  चाहता  कि  जो  पता  वह  दे  उसका  पुरा

 फ़ायदा  मिले  |  अगर  औरतें  उसी  मजदूरी  पर  कम  काम  करेंगी  तो  उन्हें  काम  पर  लगाने  में  हिचकिचाहट

 होती  ही  है  ।  परन्तु  न्यूनतम  मजूरी  भ्र घि नियम  के  अ्रन्तर्गत  मर्द  भ्र ौर  औरत  में  कोई  अन्तर  नहीं  किया

 गया  ।  एक  यह  भी  शिकायत  है  कि  मालिक  विवाहिता  महिला ग्र ों  को  नौकरी  पर  लगाने  की  बजाय

 बढ़ी  औरतों  को  ज्यादा  पसन्द  करते  हैं  क्योंकि  उन्हें  प्रगति  लाभ  अ्रधिनियम  के  अन्तर्गत  गर्भवती

 होने  पर  कुछ  देना  पड़ता  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  संयुक्त  समिति  इन  सब  बातों  पर  विचार  करेगी  कि

 ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  कौर  इसे  कसे  रोका जायेगा  ।  पंजाब  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया  ।  संयुक्त

 समिति  में  सभा  के  सभी  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  है  शौर  हम  सभी  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  पर  विचार

 करेंगे  ।  इस  सुझाव  को  भी  कार्यान्वित  fear  जायगा  कि  इने  अ्रधिनियमों  के  उपबन्धों  का  काफी

 प्रचार  कर  दिया  जाये  ताकि  श्रमिक  महिलाओं  को  अ्रपने  ara  की  जानकारी  हो  जाय  ।  यहां

 सम्बन्धित  खंड  में  कहा  गया  है  कि  इसका  सारांश  ate  इसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  की  स्थानीय

 भाषाग्रों  में  प्रभुपाद  होना  चाहिये  शौर  उन्हें  नोटिस  बोझ  पर  लगाना  चाहिये  ।  कामिक  संघों  को

 भी  यह  कार्य  करना  चाहिये  ।  कानपुर  के  संघ  ने  भविष्य  निधि  यौनांगों  के  बारे  में  ऐसा  किया  है  ।

 उसने  भविष्य  निधि  योजनायें  के  उपबन्धों  को  सरल  हिन्दी  में  प्रसाद  करके  ्र  छपवा  कर  बांटा

 है  |.
 अ्रत्य.,सघ

 भी  इस
 प्रकार

 कर
 सकते  हैं

 ।.

 में श्राशा  करता  हूं  कि  इन  सब  बातों  पर  संयुक्त  समिति  विचार  कर  समुचित  निर्णय  करेगी  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 धिमान  प्राप्त  फंस  का  विधेयक  १४  {eto

 सभापति  महोदय  :  श्रब  में  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 प्रदान यह  है

 कुछ  स्थापनाओं  में
 बच्चा  पदा  होने  से  पहले

 प्रौढ़
 उसके  बाद  कुछ  समय  तक

 स्त्रियों  को  काम  पर  लगाने  को  विनियमित  करने  शौर  उन्हें  प्रसूति  लाभ  देने

 की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सभाओं की  ४५
 सदस्यों  की

 समिति
 को

 सौंपा  जिसमें  ३०

 श्री  ग्रमीण  अर्ली  श्री  कन्हैयालाल  बाल्टी  श्री  पन्नालाल  श्री  भक्त  दर्शन

 श्रीमती रेण  श्री  चन्द्रमणि लाल  श्री भाऊ राव कृष्ण  राव

 श्री  aces  बलि  श्री  राम  कृष्ण  पंडित  ज्वाला  प्रसाद

 श्रीम  पी  संगम  लक्ष्मी  श्रीमती  मफीदा  श्री  इन्द्रजीत

 श्री  जियालाल  श्री  कुट्ट  कृष्णन  डा०  सुशीला

 श्रीमती  इला  श्रीराम  श्री  क०  स०

 श्री  जगन्नाथ  श्री  रामेश्वर  श्री  दीवान लाल  श्रीमती

 जया बेन  वजू माई  श्री  श्रद्धा कर  सुधार  श्री  श्री  उमराव

 श्री  रामर्तिह  भाई  श्री  बालकृष्ण  श्री

 श्री  गुलजारीलाल  नन्दा  इस  सभा  के  हों  प्रौढ़  ee  सदस्य  राज्य  सभा  के

 at

 कि  सप्त  समिति  की  ton  गठित  करने  के  लिये  पंडित  समिति  के  कुल  सदस्यों  की

 संख्या  की  एक  तिहाई  होगी

 fee  समिति इस  सभा  को  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  प्रति  दिन  तक  झपना  प्रतिवेदन

 देगी  ;

 fe  aa  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सभा  वे  प्र  किया  नियम  ऐसे

 बतन  कौर  रूप-भेदों  के  साथ  लाय  जो  अध्यक्ष  दरा  किये  जायें  ;  कौर

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  कती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  data  समिति  में

 सम्मिलित  at  att  राज्य-सभा  ara  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  सदस्यों  के  नाम

 इस  सभा  को

 प्रस्ताव  स्वागत  ।

 अधिमान प्राप्त  ta  का  विधेयक

 पराजय  अनार  रेनिस  व्यय  मंत्री  बे०  सोपाल  रेड्डी  )  :
 में  अस्तिव  करता  हूं

 कुछ  सेवायों  के  afr  प्राप्त  अंशों  पर  लाभांशों  का  विनियमन  करने  वालें

 विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  विचार  किया  जाये  कप

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  यह  सीधे  पक  १४५  १९६६०  को  प्रवर  समिति  को

 सेजा
 गया  था

 कौर  उसे  यह  भ्रादेशा  दिया  गया  था  कि  वह  १५  दिसम्बर तक  भ्र पना  प्रतिवेदन  दे
 ।

 इस
 समिति  में

 १५  सदस्य थे
 ।  इस  समिति

 की  चार  बैठकें  हुईं
 ।  fifa

 मे  इस  विधेयक  के  उपबन्धों

 सल  बंडी  में ऋंधेजी  में
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 के
 बारे

 में  विस्तृत  रूप  से  विचार  किया  शौर  विभिन्न  वर्गों  जैसे  व्यापार  तथा  जनता  के  प्रतिनिधियों

 द्वारा  व्यक्त  विचारों  एवं  उनके  द्वारा  दिये  गये  सुझावों पर  विचार  किया  गया  ।  इस  समिति के

 वेदन  से  जो  कि  सर्वसम्मत  है  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस  विधेयक  के  खण्ड ३  ary  के  यारे  में

 ही  कुछ  dared जाये  थे  ak  उन्होंने उनकी  पूरी  छानबीन की  थी  ।  में  उन  संशोधनों का  संक्षेप

 में  उल्लेख  करूंगा ।

 विधेयक के  खंड  ३  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  को  दो  भागों  में  बांटा  जा  सकता  है  ।

 पहला  भाग  तो  १-४-६०  से  पहले  जारी  किये  तथा  बेचे  गये  अंशों  पर  अधिमान प्राप्त  लाभांशों

 पर  वृद्धि  का  परिमाण  बढ़ाने  के  बारे  में  है  जिसकी  व्यवस्था  कि  विधेयक  में  की  गई  है
 ।  दूसरे में  उन

 संशोधनों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जो  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों  को  are  भी  स्पष्ट  करता  है  ।

 ग्र धिमान प्राप्त  sat  के  सम्बन्ध  जिन  पर  कि  नियत  लाभांश  को  नायकर-मुक्त  घोषित

 कर  दिया  गया  ala  जो  समवाय
 को

 अपना  आयकर  देने  के  लिए  कुछ  भी  कभी  किये  बिना  देना

 समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  वृद्धि  के  परिमाण
 को  २५  प्रतिश्त  से  बढ़ा कर  ३०  प्रतिदिन

 कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  सिफारिश के  भ्रनुसार  ही  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  ऐसे

 मान प्राप्त  wal  के  मामले  जिन  पर  नियत  लाभांश  में  समवाय  अपने  आयकर  के  सम्बन्ध  में  कमी

 कर  वृद्धि  का  परिमाण
 ७  प्रतिशत  से  बढ़ा कर  ११  प्रतिशत कर  दिया  जाये  ।  इसी के

 अनुसार  खंड  ३  के  उपखंडों  (१),  (२)  शर  (४)  में  संशोधनों
 का

 सुझाव  कर  दिया  गया  है  ।  इन

 संशोधनों  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  १०  प्रतिशत  करमुक्त  ग्रधिमान  प्राप्त  लाएँ  के  मामले  में  जिस

 राशि  की  घोषणा  की  जायेगी  वह  १३  प्रतिशत  होगी  ।  करा घिन  १०  प्रतिशत  अधिमान प्रात  लाभांश

 के  मामले  में  घोषित  की  जाने  वाली  राशि  ११.  १  प्रतिशत होगी  ।  लेसन  कराधीन परेशाँ  के  राम्बन्व

 में  समवाय  वास्तव  में  जिस  राशि  का  भुगतान  करेगा  वहू  ११.  १  प्रतिशत  तो  होगी  परन्तु  चश्म

 कर
 के  सम्बन्ध  में  २०  प्रतिशत  कमी  की

 जा  सकेगी  क्योंकि  सेवायों  पर  इसी
 दर  से  आयकर  लागू

 किया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  शुद्ध  भुगतान  ८  .  ८८  प्रतिशत  किया  जायेंगी  ।  प्रस्तावित  वृद्धियाँ  का  शुद्ध

 परिणाम  यह  होगा  किः  wena  को  समवाय  कर-पुश्त  अथवा  कराधीन  अधिमान प्राप्त  लाभांशों

 के  सम्बन्ध  में  कुल  जितनी  राशि  देते  थे  उसमें  ३०  की  वृद्धि  हो  जायेगी  ।

 लाभांशों  की  वृद्धि  का  परिमाण  का  सुझाव  देते  समय  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  दो  विरोधी

 विचारधघाराश्रों पर विचार किया पर  विचार  किया  ।  बहुत से  प्रतिनिधियों में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  ag  वृद्धि

 ४२  प्रतिशत  तक  होनी  चाहिये  |  दूसरी  प्रो  बहुत  से  लोगों  का  विचार  था  कि  विधेयक  में  जिस

 बृद्धि  के  परिमाण  की  व्यवस्था  की  गई  है  वह  ही  काफी  है
 प्रौढ़

 अधिक  लाभांश  देने  की  बात  समवायों

 के  स्वविवेक  पर  ही  छोड़  दी  समिति  ने  दोनों  ही  दृष्टिकोणों  पर  विचार  करने  के  बीच  का

 रास्ता ही  अपनाया  ।
 लाभांशों  में  वृद्धि  की  कानूनन  व्यवस्था  करते  जोकि  समवाय  एवं

 उन  के  श्रंदाघारियों का  ही  मामला  हमारे  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  हम  सावधानी  से

 बढ़ें
 ।

 लाभांशों  का  भुगतान  करने  की  क्षमता  सभी  संवादों
 की

 एक  सी  नहीं  है
 ।  उपयुक्त

 बात  यह  होमी  कि  कुछ  न्यूनतम  राशि  निश्चित  कर  दी  जाये  तौर  यह  मामला  उन  समवायों  पर  छोड़

 दिया  जाये  जो  न्यूनतम  के  भ्र ति रिक्त  aire  की  घोषणा  कर  सकते  हैं  ताकि  वे  प्रिक  लाभांश

 की  घोषणा  तत्सम्बन्धी प्रक्रिया  के  अनुसरण में  कर  सक  ।  सभी
 परिस्थितियों

 पर
 विचार  करने

 के  बाद  सरकार  की  यह  है  कि  इस  मामले  में  समिति  की  सिफारि दा  स्वीकारे  है
 |

 wa  में  खंड  के  बारे  में  प्रस्तावित  संशोधन  का  उल्लेख  करता  हूं
 ।

 मूल  खंड
 ४

 में  यह
 व्यवस्था

 की  गई  है  कि  उस  समवाय  fea  के  लाभांश  पर  wife  रूप  में  कर  लगता  भषिमानप्राप्त
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 बे
 ०

 गोपाल

 लाभांशों में  जिस  का  उल्लेख  खंड  ३  में  किया  गया  लाभांश  के  केवल  उस  पद  पर  झांकी

 जायेगी  जोकि  समवाय  के  करारोपित  लाम  हैं  ।  प्रवर  समिति  ने  खंड
 ४

 के  बारे  में  यह  सिफारिश  की  है

 कि  उस  के  उपबन्ध  केवल  उन्हीं  समवायों  पर  लागू  किये  जाये  जिन  की  कृषि  सम्बन्धी  अय  होती

 हो  कौर  लाभांशों  के  केवल  उसी  अंदा  जो  इस  प्रकार  की  से  भ्राता  लाभांशों की  वृद्धि  की

 से  मत  रखा  जाना  चाहिये
 ।

 खंड
 ४

 का  मुख्य  उद्देश्य
 उन

 सेवायों  को  लाभांश
 की

 वृद्धि  के  भार

 से  मुक्त  करना  है  क्योंकि  कृषि  प्राय  सदैव  ही  आयकर  से  मुक्त  रही  है  धौर  ऐसी  गायों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  ऐ  से  समवायों  पर
 किये

 जाने  वाले  करारोपण  की  कमी  किसी  भी  रूप  में  उस  समवाय  में  बचत  की

 स्थिति  उत्पन्न  नहीं  करती  ताकि  वें  बढ़े  हुए  लाभांशों  की  घोषणा  कर  सकें  |  इस  समिति ने  यह  भी

 श्रीनगर  किया  कि  खंड
 ४

 के  क्षेत्र  को  दूसरे  समवायों  पर  बढ़ाने  से  जटिलता  ही  उत्पन्न  होगी  कौर

 उस  जटिलता  से  बचना  चाहिये  ।  प्रवर  समिति  द्वारा  संबोधित  खंड  ४  केवल  उन्हीं  सेवायों

 लाग  होगा  जिन  को  कृषि  सम्बन्धी  प्राय  होती  होगी  ।  इन  समवायों में  चाय  समवाय भी  जाते  हैं

 शर  इन  सेवायों की  केवल  ४०  प्रतिशत  श्राय  पर  राय-कर  लगाया  जाता  है  क्योंकि  शेष  को  कृषि

 सम्बन्धी  प्राय  माना  जाता  है  प्रौढ़  जो  राय-कर  से  मत  मानी  जाती  है  ।  में  निवेदन  करता

 हूं  कि  सभा  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  ले
 ।

 इन  संशोधनों  का  उल्लेख  कर  दिया  है  ।
 विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  विस्तृत  रूप से

 में  उस  समय  बता  चका  हूं  जबकि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया गया  था

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  त्यागी  में  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हुं  ।  उन  श्रधिमानप्राप्त अंशों  के

 बारे  में  क्या  किया  जायेगा  जिन्हें  राय-कर  महत्  बोनस  मिलता है  कौर  उस  के  बाद  लाभ  में

 भाग  लेने  की  छट  भी  उन्हें  प्राप्त  है

 डा०  ब् ०  गोपाल  रेड्डी  यह  विधेयक  केवल
 शभ्रधिमानप्राप्त

 ्  के  बारे  में  है  carat

 के  नियम  के  अधीन  उन्हें  क्या  मिलता  है  यह  एक  दूसरी  ही  बात  है  ।  जिस  प्रकार के  अ्रंदों का उल्लेख का  उल्लेख

 माननीय  सदस्य  ने  किया  है  कौर  उन्हें  यदि  प्रतिशत  लाभांश  मिलता  है  तो  उन्हें  ३०  प्रतिदिन  कौर

 अधिक मिल  सकता  है  |

 श्री  त्यागी  :  प्राय-कर  मुक्त  श्रधिमानप्राप्त  ग्रंथ  भी  है  जिन्हें  कभी-कभी  उस  समवाय  के

 लाभ  में  भी  भाग  लेने  की  छुट  है  ।

 to
 गोपाल  रेड्डी  :  शायद  यह  एक  दूसरी  ही  बात  है

 ।
 वह  में  नहीं  जानता

 ।  न
 तो

 प्रवर

 समिति  ने  इस  पर  विचार  ही  किया  है  प्रौढ़  न  यह  मामला  उसके  सामने  रखा  ही  गया था  ।  यदि

 एसे  प्रदा  है  तो  उन  का  निपटान  संधा  के  नियमों  प्रिया  समवाय  विधि  के  अनसार  किया

 यहां तो  हम  केवल  श्रीमान  प्राप्त  अंशों  की  ही  चर्चा  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  उन्हें  ३०  प्रतिदिन  मिलेंगी

 श्री  नाशिर  भरूचा
 :  मुझे  यह  देख कर

 शझ्रतीव
 प्रसन्नता  है  कि  इस

 मामले
 में

 प्रवर  समिति  ने  एक  मध्यवर्ती  माग॑  निकाला  है  ।  अधिमान प्राप्त  अंश  हमारी  व्यवस्था  के  बड़े  ही

 महत्वपूर्ण  एवं  श्रविच्छिन्त  रंग
 हैं  ग्रोवर  न

 तो  सरकार
 ही

 कौर
 न

 यह  सभा
 ही

 सेवायों  पर  कर
 लगाने

 के  स्वरूप  में  परिवर्तन  हो  जाने  के  फलस्वरूप  ऐसा  कोई  काम  करना  नहीं  चाहेगी  जिस  से

 प्राप्त  अंशों
 की  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सके  ।

 मूली
 ल  भ्रंग्रेजी  में
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 यह  विपत्ति  एकीकरण  योजना  अप  की  समाप्ति  के  फलस्वरूप  उत्पन्न

 हुई  ।  एकीकरण  योजना की  नीति  के  कारण  श्रधिमानप्राप्त  अंकों  को  क्या  मिलेगा इस  बारे  में  दो

 निर्वचन हुए
 ।  इस  विधेयक की  दृष्टि से  अ्रधिमानप्राप्त ग्रंथों  के  दो  रूप  उन  का  एक  रूप  तो

 कर-मुक्त  रूप  है भ्र ौर  दूसरे  वे  ग्रंथ  हैं  जिन  पर  पाय-कर  लगाया  जायेगा
 ।  श्रधिमानप्राप्त  वास्तव

 में  समवाय  झर  झंदाधारियों के  बीच  सहमति  पर  अधारित  होते  भिन्न  भिन्न  समवायों ने

 अधिमानध्राप्त  अंशों  को  कारण  करने  बालों  के  शअ्रधिकारों  की  परिभाषा  भिन्न  भिन्न  ct  से

 की  है  जिस  का  भ्रमण  वास्तव  में  यह  होता  हैं  कि  यह  किसी  समझौते  पर  आघारित  होते  हें

 सरकार के  सामने  गरदन  यह  है  कि  कराधान  के  स्वरूप  में  परिवर्तन  हो  जाने  के  जिस  का

 समवायों  ने  विशिष्ट  अर्थ  निकाला  इस  समझौते  में  शामिल एक  पक्ष  को  जो  हानि  हुई है
 उस  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इन  समझौतों  में  रूपभेद  कराने  के  लिये  वह  हस्तक्षेप  करे  या  नहीं  |  प्र धिमान प्राप्त

 शो के सम्बर के  सम्बन्ध  में  सुरक्षा  की  जो  भावना  निहित  रहती  है  उस  का  जब  मूलाधार  ही  नष्ट  हो  गया

 तो  सरकार  को  हस्तक्षेप करना  ही  था  ।  प्रवर  समिति  ने  भिन्न  दृष्टिकोणों  में  जिस  प्रकार  का

 समझौते  का  मागं  निकाला  उस  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिये
 ।

 प्रवर  समिति  ने  विभिन्न  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  किया  कि  कर-मुक्त

 कराधीन  अअ धिमान प्राप्त प्रेतों  के  मामले  ३० प्रतिशत  भ्र ौर  r2  १  प्रतिशत का  समायोजन

 ही  समुचित  कौर  तर कं संगत  होगा  |

 महोदय  पीठासीन

 यदि  हम  कर-मुक्त  ३०  प्रतिशत
 की

 छानबीन  करें  तो  वास्तव  में  वह  उन  सम्पूर्ण  लाभों  के  बराबर

 नहीं  बैठना  जो  ग्रोसिंग  की  योजना  लागू  होने  से  पहले  उन्हें  मिलते  थे  ।  परन्तु  यदि  हम  ४३  प्रतिशत

 तक  गये  होते  तो  वह  कई  समवायों  की  कमर  तोड़  देता  प्रवर  समिति  ने  यह  उचित  निर्णय

 किया है  कि  यह  ३०  प्रतिशत  कौर  ११  प्रतिशत होना  चाहिये  ।  यदि  हम  ३०  प्रतिशत से  आगे  बढ़ते हैं

 तो  साधारण  1:18  पर  उस  का  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  झ्र  उन  की  कीमत  घट  जाती  ।  मेरे  विचार

 में  इस  मध्यवर्ती  मार्ग  के  अपनाने  से  अ्रधघिमानप्रा'त  अंशधारियों  की  सुरक्षा  होगी  ।  गर्त  मुझे  जारा

 @  कि  इन  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  सभी  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करेंगे  |

 श्री  रामसिह भाई  वर्मा
 :

 उपाध्यक्ष  प्रिफिरेंस  डिविडेंड  सम्बन्धी

 जो  ज्वायंट  कमेटी  की  रिपोर्ट पेश  की  उस  का  में  भी  एक  सदस्य  था  wh  इसलिये  उस के

 समर्थन
 में  बोलने  के  लिये  खड़ा  हुसना  gi  जब  मेंने  इस  मामले  को  देखा  तो  मुझे  एक  बड़ा

 दिलचस्प  किस्सा  याद  at  हमारे  यहां  देहातों में  कहा  करते  लड़ाई

 यानी  यह  कि  किस  तरह  पैसे  वालों  के  बीच  लड़ाई  होती  है  फिर  किस  तरह  वह  वापस  में

 ही  निपट  जाती  है  ।  इस  बिल
 के  बारे  में

 ज्वायंट  कमेटी
 में

 जो
 समझौता  शुभ्रा  उस  का  किस्सा

 बड़ा  दिलचस्प  जहां तक  डिविडेंड  च प्रान दझस  मामला  है  एक  तो  श्रार्डिनरी  are  होता

 है  जिस
 को  कम्पनी  ऐक्ट  के  भ्रनुसार

 प्राप्त  होता है  दूसरा  शेयर  होता है

 जिस  को
 कम्पनी  कौर  दोपहर  होल्ड सं  दोनों  के  बीच जो  एग्रीमेंट  होता  है  उसके

 अ्रनुसार  प्राप्त  होता है  ।  श्राडिनरी
 तो

 एक  मामूली  आदमी  भी  प्राप्त  कर  सकता  है

 सौदे  श्व गर  उसे
 मौका

 मिल  लेकिन  जहां तक  प्रिफरेंस  शेयर का  सवाल  यह  पैसे  वालों

 के
 बीच  का

 मामला  जिस के
 पास  ज्यादा  धन  होता  है  जैसे  कारपोरेशन  वगैरह  ट्रस्ट्र

 faa  अंग्रेजी  में



 २४७
 अधिमान  प्राप्त  गंदा  का  विधेयक  १४  teKo

 रामसिंह  भाई  वर्मा

 उसी  को  वह  प्राप्त  होता  है  शौर  वही  प्राप्त  कर  सकता  जब  सन्‌  Rau’  का
 नया

 लागू  पे
 उर

 जो  उन  को  डिविडेंड के  तौर पर  टोटल  रकम  मिलती  उस

 में  काफी  ferme  ।  उस  fears  होने  के  कारण  उन्हें  सन्तोष  होना  शक  तरह  से

 स्वाभाविक  सा  गवर्नमेंट ने  उस  पर  विचार  किया  वह  बिल  के  रुप  में  उसे  ast

 जन  यह  मामला  ज्वायेंट  कमेटी  में  था  तो  वापसी  एग्रीमेंट  से  aga  आसानी से  हल

 लिये  इस  में  हमें  हुए  होना  चाहिये
 ।

 इसीलिये  qe  इस  मामले  में  कुछ  ज्यादा  कहना  नहीं  है
 |

 मूझे  इतना  ही  कहना  है  फि  यह  बात  जरूर  है  कि  भ्र भी  भी  दोयरहोल्डसं को  पहले  से  कुछ  लास  है  ।

 नकी  शिकायत  हो  सकती  है  कि  इस  एप्रीमेंट  के  बावजूद  भी  उनको  जो  रकम  REKE ® के

 पहले  मिलती  थी  उससे  कम  रकम  मिलेगी  ।  लेकिन नए  टेक्सेशन  के  हिसाब  से  एक  साधारण

 safer  को  भी  थोड़ा  बहुत  सहन  करना  पड़ा  तो  इस  मामले  में  प्रिफरेंस  दोयरहोल्डसं  के  प्रति

 कोई  ज्यादा  सख्ती  नहीं  कही  जा  सकती  ।  चूंकि  यह  मामला  wa  झ्रापसी  समझौते  से  निपट

 गया  है  इसलिये  मुझे  ज्यादा  नहीं  कहना  में  इसका  प्रमथन  करता  हूं  ।

 श्री  wad  )  इस  विधेयक  के  कुछ  मूलभूत  सिद्धांतों  एंव  भ्रावश्यकताझ्रों

 को  देखते हुए  में  इस  विधेयक का
 विरोध

 में  देखता  हूं  कि  समवाय को  चाहे  लाभ

 हो  यान  हो  झधिमानप्राप्त  श्रंशघारियों का  लाभांश  तो  सुरक्षित  दही  रहता  सारा  खतरा

 साधारण  अंशधारियों  को  ही  उठाना  पड़ता  है  ।  इसलिये यह  विधेयक  श्रघिमानप्राप्

 श्रंदाघा  रियों  के  प्रति  पक्षपात  करता है  कौर  साधारण  भ्ंदाघा  रियों  के  साथ  न्याय  नहीं  करता |

 इस  विधेयक  के  लागू  होने  से  पूर्वे  ७  प्रतिशत  का  ania  तो  सुनिश्चित  gt  था

 यह  अधिकतर  सम्बन्धित  दलों  के  आपसी  समझौते  पर  निर्भर  करता  था  ।  मेरी  समझ

 यह  बात  नहीं  are  कि  सरकार  ने  इन  दोनों  पक्षों  के  श्रापसी  मामले  में  क्यों  हस्तक्षेप
 किया

 mica  ही  यह  ही  बात  समझ  में  are  कि  झधिमानप्राप्त  श्रंदाधारियों  के  साथ  पक्षपात क्यों  किया

 गया  इन  शब्दो ंके  साथ  में  इस  विधेयक का  विरोघ  करता  हूं
 ।

 Tart  मुरारका  :  मेरे  पूर्व  ने  सरकार  हारा  हस्तक्षेप  करने  का  जो  हूँ  प्रदान

 उठाया  है  वह  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  जब  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव

 पर  चर्चा  हो  रही  थी  तो  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  समवायों  पर  कर  लगाने  की  नई
 योजना

 लागू  करने  पर  सरकार  ने  ग्रो सिंग  पद्धति  नामक  परिपाटी  का  अंत  कर  दिया

 कराधान  की  दर  ५६  प्रतिशत से  घटाकर  VY  प्रतिशत कर  दी  थी  कौर  यह  तराशा थी  कि  यह

 ११  प्रतिशत  की  राशि  भ्र घि मान प्राप्त  श्रंशघारियों  एंव  साधारण  श्रंदाघारियों  को  मिल  जायेंगी

 कौर  इस  प्रकार  को  कोई  हानि न  होगी  ॥  परन्तु  दुर्भाग्यवश जब  यह  योजना

 लागू  की  गई  तब  अंशधारियों को  20.0
 २२  रुपय

 की  फुल  राय
 में  ३.२२

 रु०  का
 घाटा

 उठाना  पड़ा  इनकी  इस  हानि  को  देखकर  सरकार  ने  विभिन्न  vega  पर  विचार  करने

 के  यह  निर्णय  किया
 कि

 we  कुछ
 सहायता दी  जानी  मल  भ्र घि नियम में

 २४  प्रतिश्त  सहायता  व्यवस्था  की  गई  थी
 जिसे  प्रवर  समिति ने  guar  समझकर ३०

 बलिदान कर  दिया  ।
 मा

 taa wa



 ३  WITT,  १८८२  भ्र चि मान  प्राप्त  भ्रंश  का  विधेयक  wee

 दूसरे  माननीय  सदस्य  ag  जानना  चाहते  हैं  कि  झधिमानत्राप्त  अ्रंशवारियों  एवं  साधारण

 झंदावारियों  के  बीच  भेदभाव  का  बर्ताव  क्यों  किया  जाना  चाहिये  ।  साधारण  श्रंदाघारियों  के  लिये

 लाभांश  की  कोई  निश्चित  नहीं  है  ।  निदेशक  मंडल  उन्हें  कितना  ही  लाभांश  देने  की  ध/रणा

 कर  सकत ेहैं  ।  जब  कि  अधिमान प्राप्त  प्रभारियों  के  साथ  वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  उन्हें  तो

 उतना  ही  दिया  है  जितने  के  लिये  कि  उनके  साथ  समझौता  हम्ना  है  ।  PEK  समवाय

 अधिनियम  के  द्वारा  मतदान  का  भ्र विकार  भी  अधिमान प्राप्त  अंदा धारियों  से  ले  लिया  गया  है  ।

 एक  दूसरी  बात  भी  है  कि  साधारण  प्रंदाघारियों  को  न  केवल  ah  लभांश  ही  मिलता है  ्

 भ्रमों  की  पूंजी-मूल्य  भी  बढ़  जनता  है  ।  इस  प्रकार  fracas  ग्रंगघारियों  को  मतदान  का  ही

 चप् कं सान  नहीं  हुमा  बल्कि  उन्हें  धन  की  भी  हानि  हुई  ।  इन्हीं  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने

 ag  विधेयक  वस्तुत  किया  है  ।  वेसे  तो  सरकार  ने  इस  बात  की  काफी  दिनों  तक  प्रतीक्षा  की  कि  समवाय

 स्वयं  इस  हानि  की  पूति  करें  लेकिन  उनके  द्वारा  कुछ  न  किये  जाने  पर  सरकार  ने  यह  विधेयक  तेयार

 किया  ।  अ्रनिवर्य  सीमा  निर्धारित  करके  प्रवर  समति  ने  इस  विधायक  में  उचित  ही  संशोधन  किया

 ह  ।  इस  से  इन  अधि मानना प्त  प्रभारियों  को  कुछ  सहायता  ही  मिलेगी  |  मत  मेरा  विचार है  कि

 इस  विशेषक  के  बारे  में  दो  मत  नहीं  होंगे  रोक  सभा  सर्वसम्मति  से  इसका  समर्थन  करेगी  |

 Fo  गोपाल  शेट्टी  :  प्रवर  समिति  की  भांति  यहां  भी  हम  किसी  पक्ष  का  समर्थन  नहीं

 करते  ।  हम  ने  इसका  fata  प्रवर  समिति  पर  छोड़  दिया  था  क्योंकि  सरकार की  रुचि

 किसी  भी  पक्ष  में  अ्र्यात्‌  अधिमानध्राप्त  झंशवारियों  अथवा  साधारण  भ्रंशघारियों  में  नहीं  थी

 क्रासिंग  की  समाप्ति  क  सिद्धान्त  2eVE  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  यह  उपबंध

 तो  उमी  का  आनुषंगिक  है  ।  श्री  भरुचा  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  समाप्त  किया

 जाना  चाहिये  ।  लेकिन  की  समाप्ति  के  निर्णय  rg  ५९  में  कर  लेने  के  बाद  से  यह

 रिवायत  हो  जाता  है  कि  श्धिमानप्रा'्त  अंशधारियों  एवं  साधारण  अंदाज़ा  रियों
 के  बीच  az  रखा

 जाये  ।

 जसा  कि  श्री  मुरारका  ने  बताया  है  कि  समवायों  पर  पहले  कराधान  की  दर  ६  ५  प्रतिशत  थी

 जो  घटा  कर  wy  प्रतिदिन  कर  दी  गई  है  ।  तो  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  यह  ११.  ५  प्रतिशत

 साधारण  ग्रंगघारियों  को  ही  मिले  ।  afTaraarca  झंदाधारियों  का  भी  कुछ  हक  है  ।  श्रायव्ययक

 प्रस्तुत  करते  समय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  स्थिति  का  परायण  कर  रहे  हैं  कौर  शादी  करते  हैं

 कि  समवाय  स्वयं  otras  ग्रोवर  रियों  के  साथ  न्याय  करेंग  |  हमने  देखा  कि  कुछ  समवाय  जो

 इनको  कुछ  देना  चाहते  थे  वे  ऐसा  नहीं  कर  सके  क्योंकि  समवाय  अधिनियम  के  उपबन्ध  ही  कुछ

 ऐसे  थे  are  समवाय  की  साधारण  समिति  में  संकल्प  पारित  करने  की  भी  कठिनाई  उनके  सामने  थी  ।

 इसलिये  सरकार  ने  यह  सोचा  कि  जो  समवाय  झ्र धिमान प्राप्त  ग्रंशघा  रियों  को  अधिक  देना  चाहते

 हैं  उनके  लिये  afraid  न्यूनतम  सीमा  निर्धारित  कर  के  उनकी  सहायता  करे  ।  यदि  वे  हम  से  अधिक

 दना  चाहते  हैं  तो  उसका  भी  स्वागत  किया  जपेगा  ।  ऐस  करने  के  लिये  समवाय  संशोधन  विधेयक

 में  काफ़ी  उपबंध  हैं  ।

 जब  से  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  सभा  में  प्रस्तुत किया  गया  है  तब  से  लेकर  अब  तक  न  तो

 समाचार  पत्रों  में  ही  और  न  कहों  दूसरे  लोगों  द्वारा  इसकी  आलोचना  की  गई  है  ।  यहां  तक  कि

 हमें जो  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  उनमें  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन
 की  प्रशंसा ही  की  गई  है  ।  मुझे इस  बात  की

 प्रसन्नता  है  कि  समिति  ने  सर्वसम्मत  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ।  कोई  श्रीमती  टिप्पण  नहीं  भराया  ।

 मूल  ati  में



 ह

 Reto  मोटर
 परिवहन  कर्मचारी  विधेयक

 १४  REko

 ने
 ०  गोपाल

 श्री  भरूचा  श्र  श्री  मसानी  ने  समिति  की  कोताहियों  में  प्रमुख  भाग  लिया  श्र  उन  की

 धाराओं  पर  समिति  में  पूर्ण  रूपेण  विचार  किया  गया  ।  मेरा  fr | दि क |  aa  oe  च  wat  समिति

 के  इस  प्रतिवेदन  को  स्वीकार  करे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्रवन  यह  है  :

 कुछ  समवायों  के  झधिमानप्रात्त  tat  पर  लाभांशों  का  विनियमन  करने  वाले  विधेयक

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  किया  जाये  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 खंडों  के  बारे  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 १
 खंड  २  से  ७,  खंड  १,  अधिनियमन  सूत्र ौर  विधेयक  का  नास  विधेयक  कत  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड २  से  ७,  खंड  १,  विनियमन  सुत्र  श्र  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये गये  ।

 डा०  बे०  गोपाल  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  पारित  किया  जायें  पै

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  पारित  किया  जाये  दै

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 SS  ny

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  विधेयक

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 मोटर  परिवहन  कर्मचारियों  के  कल्याण  की  व्यवस्था  करने  प्रो  उनके  काम  की  दला

 को  विनियमित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा
 )

 प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 मानवीय  सदस्यों  ने  agra  स्मिति  के  उस  प्रतिवेदन  को  देखा  होगा  जो  सभा  पटल  पर  ५  दिसम्बर

 को  रखा  गया  था  ।  समिति  ने  जो  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  हैं  उनका  में  संक्षेप  में  उल्लेख  करूंगा  |

 मूल  विधेयक  में  इसके  लागू  करने  की  कोई  तिथि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  अब  यह  सिफारिश  की  गई

 है  कि  ag  नयी  सभी  राज्यों  ३१  दिसम्बर  १९६१  से  लागू  कर  दी  जाये  |  इसका  क्षेत्र  भी

 काफ़ी  व्यापक  बना  दिया  गया  है  अव  ५  अथवा  उससे  का अ्राधघक  कर्मचारियों  से  श्रमिक  काम  लेने  वाले

 सभी  मोटर  परिवहन  उपक्रम  इस  के  झषेत्राधिकार  में  ग्रा  जायेंगे  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  यह  श्रमिक

 दिया  है  कि  यदि वे  चाहें  तो  वे  इसे  उन  उपक्रमों  पर  लागू  कर  सकें  जहां  कि  ५  से  कम  कर्मचारी

 काम  करते  हों  ।

 t  वल  प्रंप्रेजी  में



 २३  १८८२  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्रदान  wR

 धौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रारम्भ  में  मोटर  परिवहन  सेवा  को  तीन  स्पष्ट  श्रेणियों  में  बांटा  गया  था  अर्थात  नगर  सवा

 दूर  जाने  वाली  यात्री  सेवा  प्रो  दूर  जाने  वाली  मालवाही  सेवा
 ।

 श्री  दन  श्रेणियों को  समाप्त  कर

 दिया  गया  है  और  सभी  प्रकार  की  सेवाओं  के  लिये  एक  से  काम  के  घंटों  और  कार्यक्रम  की  व्यवस्था

 कर  दी  गई  है  ।

 दैनिक  कौर
 सप्ताहिक

 विश्राम  के  घंटे  ८  शर  ४८  निश्चित  कर  दिये  गये  हैं  ।  कौर

 की काम  के  घंटों  का  फैलाव  एक  दिन  में  १२  घंटों से से  अधिक  नहीं  होगा  ।  काम  करने

 भी  ३  से  हटा  कर  २  कर  दी  गई  हैं  ।

 कानन  को  प्रभावी  ढंग  से  लाग  करने  के  fag  निरीक्षकों  के  प्राधिकार  बढ़ा  दिय  गये

 आवश्यकता  पडने  पर  वें  किमी  मोटर  गाड़ी  को  रोक  कर  उसके  कागजात  भी  जब्त  कर  सकते  हैं  ।

 समिति  ने  एक  a  परिवर्तन  किया  है  कौर  वह  छट  देने  के  बारे  में  है  ।  राज्य  सरकारों  को

 यह  अधिकार  दे  दिया  गया  है  कि  वे  wees  एवं  प्रबन्ध  कमेंचारियों  को  व  अ्ंदाकालिक  कर्मचारियों

 को  कानून  के  उपबंधों  से  मुक्त  कर  सकेंगी  ।  परन्तु  इस  प्रकार  की  छुट  की  मंजरी  देने  सम्बन्धी

 संशोधनों  की  एक  अप्रिय  प्रति  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  को  देनी  होगी  |

 नियोजकों  एवं
 कर्मचारियों

 के  संगठनों  से  बहुत  से  ज्ञापन  तथा  श्रम्यावेदन  मिले  थे  |  उनमें  से

 कुछ  प्रतिनिधि  तो  साक्ष्य  देने देन ेके  fag  समिति  के  सामने  भी  aa  ।  उनकी  सभी  बातों  पर  विचार  किया

 गया
 तथा  उसी

 के  grat  पर  यह  प्रतिवेदन  तैयार  किया  गया  है
 ।  शुरू  में  बहुत  से  संशोधन जाये

 लेकिन  बातचीत  के  दौरान  में  मतभेद  दूर  होते  गये  कौर  जो  प्रतिवेदन  यहां  प्रस्तुत  किया  गया  है

 वह  एक  प्रकार  से  सव सम्मत  जसा  ही

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ ।

 श्री  ब्रज राज  fag  )  उपाध्यक्ष  महोदय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  हमें  wa  दूसरे  विषय पर  विचार  करना  है  माननीय  सदस्य

 अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  संबंधी  प्रकाशन  we  सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों

 क  बार  म  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  सभा  श्री  हरिश्चन्द्र  मायर  द्वारा  १३  १९६०  को  प्रस्तुत

 किय  गये  निम्नलिखित  प्रस्तावों  पर  विचार  करेगी

 (१)
 '
 ब ह  यह  सभा  सरक री  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्रकाशन  जो  ६  Eto

 को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विचार  करती  है  1.0

 (2)  कि  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  उनके  संसदीय  fray  wiz

 ऐसे  वित्तीय  सिद्धान्तों  जिनसे  वे  व्यवस्थित  होने  मामले  में  सदन  बनाने

 के  प्रकट  पर  विचार  किया  जाये  |

 मिलती  उठा  व्यय  मेरे  विचार  से  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  गैर-सरकारी

 उद्योग से
 एक  बात  में  आगे  है

 और  वह  है  उसकी  श्रत्यधिव  नाजुक  मिजाजी  |  अपनी ग्रा लोच ना  करने
 लय

 मूल  ग्रंप्रेजी  में



 फिर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्रकाशन  १४  १९.६०

 श्र  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 वालों  के  प्रति  उसका  ag  दृष्टिकोण  है  कि  मत  छुपा  अथवा  मेरे  साथ  नहीं  हैं  वे  मेरे  विरुद्ध

 ।  इसलिए  मस  अ्रपने  विचार  व्यक्त  करते  हुए  बहुत  हिचक  हो  रही  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  समाजवाद  की  विलास-वस्तु  नहीं  है  उसका

 एक  निश्चित  प्रयोजन है
 ।  मैं  समझता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के

 दो  मानदंड  हो  सकते  हैं  :  (१)  हमारे  योजना  संसाधनों  में  योग  कौर  (२)  एक  areal  नियोजक

 के  रूप  में  उसका  दृष्टिकोण  एवं  झ्राचरण  |

 जहां  तक  योजना  संसाधनों  का  प्रश्न  मे  समझता हं  कि  दूसरी  योजना  में  सरकारी  उधोग  क्षेत्र

 का  योग  बहुत  कम  रहा  है  ।  तीसरी  योजना  के  सम्बन्ध  में  प्रारूप  में  यह  उल्लेख  है  कि  सरकारी  क्षेत्र

 का  योगदान  लगभग  ४४०  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  १४०  करोड़  रुपये  राज्य  सरकारों  के  अन्तर्गत

 सरकारी  क्षेत्र  वारा  दिये  जायेंगे  ।  इस  समय  हमारा  राज्य  सरकारों  द्र  चालित  सरकारी  क्षेत्र  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  क्योंकि  उनके  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  कोई  भो  सामग्री  नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  के  प्रस्तुत  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  को  ३००  करोड़  रुपये  देने  हैं  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  यह  प्राक्कलन  बहुत  afar  है  कौर  उसका  कोई  ठोस  अधार  नहीं  है  ।  में  चाहता हूं  कि  चाहे वह

 राशि  कुछ  भी  हो  उसकी  प्राप्ति  मूल्य  की  नीति  द्वारा  की  जानी  चाहिये  ।  मेरा  विचार  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  की  इस  समय  कोई  भी  मूल्य  नीति  नहीं  है  |  उदाहरण  के  लिये  यदि  हम  हिन्दुस्तान  स्टील को  लें

 तो
 हम  जानते  हैं  कि

 सब
 सामग्री  सस्ते  मूल्य  पर  उपलब्ध  हाने  पर  भी  वहां  जो  इस्पात  बनाया जा  रहा

 है  वह  संसार  में  सबसे  ofits  महंगा  है  ।  दूसरी  ्र  जापान  हमारे  लौह  ग्राहक  का  प्रख्यात  करता  है

 फिर  भी  जापानी  इस्पात  भारतीय  इस्पात  से  सस्ता  इसका  कारण  यही है  कि  राज  हमारे

 सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  मूल्य  नीति  नहीं  है  ।  इसलिये  हमें  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाना  चाहिये  |

 इसके  बाद  में  श्रमिक  संबंधों  पर  भ्राता  हूं  ।  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  को  एक

 श्रादश  नियोजक  जसा  प्रा चरण  चाहिये  |  परन्तु  सभा  को  ज्ञात  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  ने

 केला  इस्पात  संयंत्र  को  अभी  तक  सब  प्रकार  के  श्रमिक  कानूनों  से  पूरक रखा  है  ।  वे  विशेषाधिकार

 चाहते  मे  र-सरकारी  क्षेत्र  की  बराबरी  नहीं  पसन्द  करते  हैं  ।  इसलिये  हम  देखते  हैं  कि  सरकारी

 सत्र  के  नाम  में  मुनाफाखोरी  हो  रही  है  पौर  श्रमिकों के  साथ  अच्छा  व्यवहार नहीं  किया  जा  रहा है  |

 श्री  म  संसदीय  नियन्त्रण  को  लेता  हूं  जो  सबसे  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारी

 जिम्मेदारी नाम  मात्र  की  ही  है  ।  उदाहरण  के  लिये  इस्पात  को  ही  ले  लीजिये  जिसमें  हमने  ३००  करोड़

 रुपए  विनियोजित  किये  हैं  ।  सभा  को  इस  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  के  लिये  मुश्किल  से  तीन  घण्टे

 मिलते  हैं  जिसमें  से  डेढ़  घण्टा  माननीय  मंत्री  ले  लेते  हैं  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन है  कि  यदि  संसदीय

 को  प्र  भावी  बनाना  है  तो  सभा  को  इन  प्रश्नों  की  चर्चा  करने  के  लिये  पर्याप्त  समय  दिया  जाना

 ब्रिटेन  में  भी  संसदीय  नियन्त्रण  केवल  सैद्धान्तिक  है  और  वास्तविक  नियन्त्रण  मंत्रियों  के  ही

 हाथ  में  है  ।  हम  देखते हैं  मि  माननीय  मंत्री  मैनेजिंग  डायरेक्टर  श्र  बोर्ड  डायरेक्टर

 निदेश दे  सकता  यद्यपि  मं  त्री  सभा  के  प्रति  उत्त  रदायी  हैं  परन्तु  वास्तव  में  ऐसा  नहीं है  ।

 दूसरी  बात  ag  है  कि  चेयरमैन  शौर  ate  ग्राफ  डायरेक्टर  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  करता  है  ।

 उसके  सम्बन्ध  में  भी  हम  wer  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इसलिये  हम  देखते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  तमाम

 सेवा  निवृत्त  श्धिकारी भरे पड़े भरे  पड़े  हैं  ।  उदाहरण  के  लिये
 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  के  एक  सेवानिवृत्त
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 कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 महासचिव  fared  फर्टिलाइजर्स  के  बोर्डे  साफ  डायरेक्ट  में  भी  हैं  ७ ध... वध्टतन  शिपिंग  कारपोरेशन

 के  बोर्डे में  भी  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 पन्त  में  में  यह  कह  कर  भाषण  समाप्त  करना  चाहता  हुं  कि  कांग्रेस  दल  की  सिफारिश  के

 भ्  मंत्री  को  सर्पीली  झा क्ति यां  दी  गई  हैं  ।  इसलिये  यदि  उस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया

 जाएगा  तो  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  एक  सरकारी  विभाग  मात्र  रह  जाएगा  जिस  पर  संसद्‌  का  नाम  मात्र

 का  नियन्त्रण होगा

 श्री  खाडिलकर  )
 :  उपाध्यक्ष  प्रसिद्ध  wast श्री  गुन्नार  मिरडल  ने

 हमारे  प्रायोजन  को  भ्र राज कता  का  नृत्य  कहा  है  ।  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  समस्त  आयोजन  के  सम्बन्ध

 में  यह  भ्रम्युक्ति  कहां  तक  सही  है  परन्तु  जहां  तक  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  उसके  लिये  ये

 wet  स्वेता  उपयुक्त  हैं  ।  यदि  हम  अपने  सरकारी
 उद्योग  क्षेत्र  को

 देखें  तो  ज्ञात  होगा  कि  way

 प्रकार
 के

 संगठन  मौजूद हैं
 ।  कुछ  लीग म  हैं  कौर  कुछ  समवाय  |  जहां तक

 सरकारी  समच्रायों का सम्बन्ध का  सम्बन्ध

 है  हमारे  महालेखापरीक्षक  ने  यह  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रयोजनों  के  लिये  इन  सेवायों  का

 निर्माण  संविधान  तथा  समवाय  विधि  के  साथ  कपट  है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 वर्तमान  स्थिति  में  किस  प्रकार  का  संगठन  उपयुक्त  होगा
 ।  इस  पहलू  के  सम्बन्ध  में  भली  प्रकार  विचार

 किया  जाना  चाहिय े।

 एक  पहलू  कौर  भी  है  ।  उदाहरण  के  लिये  टाटा  लोकोमोटिव जैसे  कुछ  संगठन  हैं  जिनमें

 सार्वजनिक  घन  विनियोजित किया  गया  है  ।  उनके  प्रतिवेदन  इस  सभा  में  चर्चा  हेतु  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये

 मै ँमाननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  प्रकाश  डालें  कि  हआ पो टे

 बैंक  प्रिया  राज्य  बैंक  के  प्रतिवेदन  सभा  में  क्यों  नहीं  पेश  किये  जाते  हैं  ताकि  उन  पर  चर्चा  की  जा

 जहां  तक  वित्त  पोषण  का  सम्बन्ध  मुझे  ज्ञात  डे  कि  प्राक्कलन  समिति  में  इस  विषय  पर

 चर्चा  हुई  थी  कौर  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  सेवायों  अथवा  निगमों के  वित्त

 का  कुछ  भाग  जनता
 को

 उपलब्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  उस  सिफारिश  कया  gat  ?
 मेरा  निवेदन  है

 कि  यदि  सरकारी  समवायों  के  ग्रंथ  जनता  को  उपलब्ध कर  दिये  जायेंगे तो  सरकार  को  इन

 परियोजनाओं
 के  लिये  ग्रीक  धन  मिल  सकेगा  कौर  साथ  ही  उन  पर  कुछ  चौकसी  भी  रहेगी  ।

 फिर
 में

 मूल्य  नीति  का  प्रदान  लेता  हूं
 ।  जब

 वह  समय  ग्रा  गया  है  कि  सरकारी  उद्योग
 क्षेत्र

 में

 मृत्य  नीति  देश
 की

 अर्थ  व्यवस्था  के  अनुसार  निर्धारित  की  जानी  कल  हिन्दुस्तान

 बायोटिवस  का  निर्देश किया  गया  था  ।  उसके  प्रतिवेदन  में  ८०  लाख  रुपए  का  लाभ  दिखाया  गया  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  प्रतिवेदनों  में  यह  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  कि  वह  उत्पादन  लाभ  है  अथवा

 एकाधिकार  लाभ  ।  इस  प्रकार  का  भेद  किया  जाना  आवश्यक  है  क्योंकि  उत्पादन  लाभ  तो  कायदे  से

 विनियोजन पर  लाभ  है  जो  श्रमिकों  कौर  पूंजी  के  सम्मिलित  प्रयत्न  से  होता  है  ।  जहां  तक

 एकाधिकार  लाभ  का  सम्बन्ध  वह  अलग  दिखाया  जाना  चाहियें  ।  तभी  हमारे  सरकारी  क्षेत्र के

 उपक्रमों  की  सही  स्थिति  मालूम  हो  सकेगी  |

 जहां  तक  मूल्य  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है,कल  एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  जिस

 चीज़  का  उत्पादन  किया  जाय  ag  लागत  मूल्य  पर  बेची  जानी  चाहिये  ।  मेरा  नीचे  दन  है  कि  हमें  मूल्य

 ee निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  यह  विचार  करना  चाहिये
 कि

 उससे  उपभोक्ता  को  वास्तव  में  कितना  लाभ

 सित  अंग्रेजी  में

 1666  (Ai)  1.80.---6.
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 ।  यह  मैं  इसलिये  कह  रहा  हं  कि  एक  इंजैक्शन  की  शीशी  का  मूल्य  तो  या  दस  होता  है

 परन्तु  जो  डाक्टर  इंजैक्शन  लगाता  है  वह  ३  रुपए या  ५  रुपये  ले  लेता है
 |  इसलिये इस  बात  का  भी  ध्यान

 रखा  जाना  चाहिय े।

 एक  ग्न्य  खास  बात  यह  है  कि  इन  सरकारी  उपक्रमों  में  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  कानूनों  का  समुचित

 पालन  नहीं  किया  जाता  है  ।  वे  अपने  को  उनसे  मुक्त  समझते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  उपक्रमों  में

 श्रमिकों  को  जोडों  में  कुछ  प्रतिनिधित्व  जाना  चाहिये  ।  ray  तक  उद्योगपतियों  पर  यह  दोषारोपण

 करत ेथे  कि  उन्होंने  उनकी  सदस्यता पर  एकाधिकार  कर  रखा  है  |  परन्तु  जैसा  कि  श्री

 मुरारका  ने  संकेत  कुछ  सेवानिवृत्त  अधिकारी  कई  कई  बोर्डों  के  सदस्य  बने  हुए  हैं  ।  मैं  नहीं

 झता  fir  सरकारी  क्षेत्र  को  इन  बोर्डों  में  काम  करने  के  लिये  ठीक  तरह  के  व्यक्ति  मिलने  में  कठिनाई

 होती  है  |

 इस  के  भ्र ति रिक्त  हम  देखते  हैं  कि  विभिन्न  वैज्ञानिक  तथा  इंजीनिर्यारग  उपक्रमों  के  बोर्डों  में

 भी  भूतपूर्व  सरकारी  पदाधिकारी  भरे  हुए  हैं  ।  वे  वैज्ञानिक  विकास  की  we  ध्यान  नहीं  देते  हैं  वरन्‌

 अपने  सम्बन्धियों  को  समवाय  में  नौकरी  दिलाने  के  चक्कर  में  पड़े  रहते  हैं  ।  इसलिये  माननीय मन्त्री  को

 यह  बताना  चाहिये  कि  वह  किस  प्रकार  के  सदस्य  बोर्ड  में  रखना  चाहते  हैं  ।  में  दि  करता  हूं  कि

 नीय  मन्त्री  इस  श्र  ध्यान  देंगे  सरकारी  क्षेत्र  में  व्याप्त  अराजकता  को  दूर  कर  के  उसे  संसद

 के  प्रति  उत्तरदायी बनाने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 oer  में  में  एक  बात  दौर  कहूंगा
 ।

 गत  वर्ष  जीवन  बीमा  निगम  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  के  दौरान

 मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  एक  सतर्कता  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  जो  सरकारी  क्षेत्र
 के

 क्रमों
 की

 देखभाल
 करे

 ।  फ़ांस
 में  इस  प्रकार की  समिति  बनी  हुई  है

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की

 समिति  शीघ्र  नियुक्त  की  जाये  क्योंकि  हम  सभा  में  सरकारी  उपक्रमों  के  समस्त  पहलुओं  की  चर्चा

 नहीं कर  सकते  हैं

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :  में  सदा  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  क  विस्तार  का  स्वागत

 करता  पाया  हूं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  यह  चाहते  थे  कि  समस्त  महत्वपूर्ण  तथा  प्रतिरक्षा  से

 सम्बन्धित उद्योग  सरकार  प्रपने  हाथ  में  ले  ले  जिससे  देश  की  अर्थिक  स्थिति  पर  उसका  नियन्त्रण

 स्थापित  हो  सके  ।  दूसरे  इन  उपक्रमों  से  जो  लाभ  होगा  उसे  देश  के  विकास  कार्य  में  लगाया  जा  सकेगा
 ।

 परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  इनमें  से  एक  भी  प्रयोजन  पुरा  नहीं  हो  सका  है  |

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  कुछ  उद्योगों  पर  एकाधिकार  किया  है
 ।

 परन्तु  मूल्य  कम
 न  हो

 सकने  के  कारण  जनता  को  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  ।  किसी  उद्योग  का  विस्तार
 पौर  उपयोगिता

 तीन  बातों  पर  निर्भर  होती  हैं  :  वित्तीय  मामलों  में  वाणिज्यिक  प्रबन्ध  तथा  कार्य  दोनों  के

 लिये  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर्मचारी  और  श्रमिकों  के  साथ  wees  सम्बन्ध  |

 जहां  तक  पहली  बात--वाणिज्यिक  दृष्टिकोण-का  सम्बन्ध  हमारे  अघिकांश  सरकारी

 क्रमों  में  ऊपर  का  खर्च  बहुत  अ  घि  क  है  जैसा  कि  मेरे  पूर्व  वक्ताओं  ढारा  संकेत  किया  जा  चुका  जब  तक

 लालफीताशाही को  दूर  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  ऊपर  का  खर्च  कम  करना  सम्भव  नहीं  होगा  |

 यदि
 उपर

 के  खर्चे  को  कम  किया  जा  सके  तो  लाभ  अधिक हो  सकता  है  |
 ee
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 भर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 इसके  अतिरिक्त  चूंकि  ये  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  संसद्‌  के  नियंत्रण  के  परे  हैं  इसलिए  उनके

 प्रशासन  में  उच्च  अधिकारियों  की  मनमानी  चलती  है  ।  उदाहरण के  लिए  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र

 का  विक्रय दल  PEN  से  तक  रूरकेला  से  कलकत्ता  कलकत्ता  से  रूरकेला  तीन  बार  बदला

 जा  चुका है  ।  यह  तुगलकी  ढंग  शासन  के  लिए  बहुत  हानिकर  है
 ।

 जहां  तक  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर्मचारियों  का  संबंध  में  समझता  हुं  कि  प्रबन्धकवर्गं में  प्रशासकीय

 अर नभ वच्  प्राप्त  कोई  भी  व्यक्ति  रखा  जा  सकता  है  ।  परन्तु  में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  भाई

 सी०  एस०  अधिकारी केवल  भाई  सी०  एस०  होने  के  कारण  प्रबन्ध  ठीक  चला  सकते  हैं  |  कुछ  माननीय

 सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  कि  नौजवान  पूंजीपतियों  को  लिया  जा  सकता  है  ।  उन्हें  अनुभव
 तो  अवश्य

 होगा  परन्तु  उसमें  एक  खतरा  भी  है  ।  हमें  ज्ञात  gare  हिन्दुस्तान  उद्दीन  टूल्स
 ने  अनेक

 वर्षों  तक  कोई  ढलाई घर  इसलिए  नहीं  खोला  कि  बोड़  का  एक  सदस्य  एक  कारखाने  का  मालिक

 था
 जो

 हिन्दुस्तान  मशीन  र्ल्स  को  ऊंची  दर  पर  ढलाई  की  चीज़ों  का  संभरण  करता  था

 कारखानों  के  लिए  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर्मचारी  कठिनता  से  मिलते  हैं  क्योंकि  वेतन  बहुत  कम  हैं  ।

 मोपाल  के  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  में  गत  वर्ष  प्रवीण  कर्मचारियों  के
 ४०

 पद  रिक्त  एहे झाए  ।  अच्छे  लोग

 गर-सरकारी  क्षेत्र  में  चले  जाते  हैं  क्योंकि  वहां  अधिक  वेतन  मिलता  है  ।  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स

 में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  उपबन्ध  है  परन्तु  वह  इतना  मंहगा  है  कि  साधारण  कमियों  के  जिए

 प्राप्त  करना  संभव  नहीं  है  |

 मजदूरों  के  साथ  संबंध  भी  सरकारी  उद्योगक्षेत्र  में  कच्छ  नहीं  हे  ।  एक  ही  प्रशासन  के  श्रन्तगें म

 विभिन्न  इकाइयों
 की

 सेवा  शर्तें  एक  दूसरे  से  भिन्न  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  हिन्दुस्तान  स्टिल्स  में

 प्रवीण ate  प्रवीण  कर्मचारियों के  वेतन  क्रम  सब  इकाइयों  में  समान नहीं  हैं  ।  इसलिए  पदों  ate

 बेतनों  का  प्रमापीकरण आवश्यक  है  ।

 प्रतिनिधि  कार्मिक  संघों  के  प्रति  दृष्टिकोण  भी  एक  उपक्रम  से  दूसरे  में  भिन्न

 श्रमिकों  को  प्रबन्धकों  के  पक्षपात  के  श्राघार  पर  चुना  जाता  है  कौर  काम  दिलाऊ

 दफ्तरों  का  उचित  लाभ  नहीं  उठाया  जाता  है  ।  उपस्थित  बोनस  धौर  तदर्थ  प्रसादत :  भूगतान  की

 प्रणाली  भी  शुरू  नहीं  की  गई  है  यद्यपि  परियोजना  समन्वय  समिति  द्वारा  उसकी  सिफारिश
 की

 जा  चकी

 जहां  तक  विभिन्न  मंत्रालयों  के  बीच  समन्वय  का  संबंध  वह  श्रमी  तक  बहुत  प्रभावी  नहीं  है  ।

 लगभग  एक  वर्ष  पूर्व  कुछ  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  कुछ  विदेशी  खराद  मशीनें  देखने  पर  जब  मैंने  यह

 पूछा
 था  ri)

 वे  मशीनें  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  से  कयों  नहीं  खरीदी  गईं  तब  मुझे  विभिन्न  तक  दिए

 गए  थे  ।
 यह  ठीक  नहीं  है  कौर  हमें  समन्वय  की  स्थापना  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  |

 a
 में  में  यही  कहूंगा  कि  च्  का  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  जब  हम

 पूछते  हैं
 तो

 यह  उत्तर  दिया  जाता  है  कि  सीधे  संबंधित  अधिकारियों  से  पूछा  जाय  क्योंकि
 वे

 सं विहित  निकाय  हैं  ।  परन्तु  जब  हम  उन्हें  पत्र  लिखते  हैं  तो  वे  कोई  उत्तर  ही  नहीं  देते  इसलिए

 मेरा  निवेदन  है  कि  ्  को  इन  उपक्रमों  पर  समुचित  नियंत्रण  रखना  चाहिए  जो  यह  समझने  लगे

 हैं  किवे  कोई  गलती  नहीं  करते  हैं  ।



 २७२६  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्राक्कलन  १४  १९६०

 कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री >  ०  पट्टामिराम्न  (rani)  :  सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  २,०००

 रुपया  लगाया  गया  है  ।  जो  समवाय  कल  TA  तरह  काम  कर  रहे  हैं  उनकी  पूंजी  २००  करोड़

 है  ।  इन  सरकारी  उपक्रमों  की  सफलताश्रों  पर  गव॑  किया  जा  सकता  है  ।  इनसे  अच्छा लाभ  प्राप्त

 हो  रहा है  ।  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  के  कहने  भ्रनसार  इनसे  ४,  ५  करोड़  रुपये  से  कुछ  ही  कम  प्राप्त

 हो  रहा  परन्तु  हमें  यह  स्मरण  रखना  चाहिए  कि  सरकारी  समवाय  भी  समवाय  विधि  के  अन्तर्गत

 |  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण बात  है  ।  .  यह  उचित  बात  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  करने  के

 लिए  योग्य  व्यक्तियों  की  सेवाओं  को  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जाने  चाहिएं  ।  इसके  लिए

 युवक  व्यापारियों  के  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 fata:  संसद  सदस्यों  को  निदेशक  बोर्डे  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  नहीं  कहा  जाना

 चाहिए  यह  संसदीय  प्रणाली  के  विरुद्ध  बात  है  ।

 भी  चे०  रा०  पट्टा मिरा मन  :.  कई  सेवा  निवृत्त  लोग  जो  सेवायों  में  ले  लिये  जातें

 उनसे  खर्चें  में  काफी  वृद्धि  हो  जाती  है  ।  ऐसे  लोग  केवल  बोर्ड  की  बैठकों  में  श्राते  हैं  कौर  बैठक  के  बाद

 चले  जाते  हैं  ।  कई  लोग  १६,  १७  सेवायों के  जोडों  में  है  |  यह  बड़े  दुर्भाग्य की  बात  है  ।  दूसरे  सरकारी

 उपक्रम  जेसे  पनन्‍्सलीन  तथा  मदीन  टूल्स  भी  बहुत  अच्छा  कायें  कर  रहे  हैं  ।  we  मध्यवर्ती  लोग

 खराब  चीज  देते  हैं  तो  इसमें  इन  कारखानों  का  कोई  दोष  नहीं  है  ।

 1  उद्योग  मंत्री  सन  भाई  शाह  )  :  ऐसा  कोई  भी  व्यक्ति नहीं  जो  १६,  अथवा  १७  सेवायों

 अघिक  से  अधिक  तीन  समवायों  के  निदेशक  बोर्डों  में  सम्मिलित  होने  की  एक  व्यक्ति को

 sata दी  जाती  है  ।  तीन  वाले  व्यक्ति  बहुत  कम  है  ।

 श्री चे०  हा०  पट्टाभिरास्न  :  सरकारी  उपक्रमों  के  लिए  प्रबन्ध  कर्मचारियों  का  चुनाव  करने

 के  लिए  arte  wet  नियुक्त  किया  जाय  में  इस  बात  में  कोई  भ्रौचित्य  नहीं  समझता ।  यह  भो

 कि  उन्हें  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  चुना  जाये  ।  सरकारी  उपक्रमों  का  काम  काफी  शानदार

 है  ait  हमें  उनका  समर्थन  करना  चाहिए  ।

 श्री  ब्रज राज  सिंह  :  (  फ़िरोज़ाबाद  )  :  उपाध्यक्ष  जिस  सेक्टर  पर  हम  दो  हज़ार  करोड़

 रुपये  लगा  चके  उस  पर  विचार  करने  के  लिए  इस  संसद्‌  में  कितना  समय  मिलता  यह  देख

 कर  हैरानी होती  समझ  दूसरे  विषयों  के  लिए  बहुत  समय  निकाल  लेते  लेकिन  दुख  है  कि

 सरकार  की  तरफ़  से  यह  प्रयत्न  नहीं  किया  जाता  है  कि  जिस  सैक्टर  में  हमारे  करोड़ों  रुपये  लगे  हुए

 उस  पर  बहस  कराने  के  लिए  ag  प्रपनी  तरफ़  से  पहल  करें  ।  मैं  चाहुंगा  कि  भविष्य  में  सरकार

 मूल  अंग्रेजी  में



 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्राक्कलन २१३  १८८२  र७२४७

 कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 यह  प्रयत्न  करे  कि  पब्लिक  सैक्टर  की  सब  थ  कौर  न्य  इंडस्ट्रीज़  की  रिपोर्टों  पर  वह  भ्रपनी

 तरफ़  से  बहस  कराये  इस  तरह  से  पालियामेंट  को  इस  विषय  में  अधिकाधिक  दिलचस्पी  लेने

 का  मौका दे  |

 जिसे  पब्लिक  सेक्टर  कहा  जाता  मैं  सिद्धान्त  रूप  से  उस  का  समर्थक  हुं  प्रौढ़  उसके  विकास

 कौर  प्रगति  का  में  स्वागत  करता  हं  ।  नगर  उस  को  सही  ढंग  से  चलाया  तो  वह  समाजवाद

 की
 स्थापना  की  तरफ  एक  कदम  होगा  |  लेकिन  यह  दुख  की  बात  है  कि  पब्लिक  सैक्टर  न  हो  कर

 वह  गवर्नमेंट  सैक्टर  हो  गया  है  ।  हम  पब्लिक  सैक्टर  का  नाम  लेते  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  राज  जो

 कुछ  हो  रहा  उस  को  तो  सरकारी  सैक्टर  ही  कहा  जा  सकता  है-उस  में  पब्लिक  सैक्टर  की  बात  कतई

 नहीं है  ।  पब्लिक  सेक्टर  की  कार्पोरिशन्ज़  कौर  भ्रंडरटेकिग्ज  को  हम  एक  के  बाद  एक  देख

 तो  हम  को  पता  लगेगा  कि  उन  पर  ग्रधिकाधिक  कंट्रोल  गवर्नमेंट  का  गवर्नमेंट  का  अपना  ढाँचा

 वहां  काम  करता  है  जनता  के  कंट्रोल  दिलचस्पी  लेने  की  बात  उसमें  नहीं  इस  लिए

 अच्छा  होगा  कि  जिस  को  पब्लिक  सैक्टर  कहा  जाता  उस  को  गवर्नमेंट  सैक्टर  न  रहने  देकर  सही

 अर्थों  में  पब्लिक  सेक्टर  बनाने  का  अधिकाधिकਂ  प्रयत्न  किया  जाये  |  लेकिन हमें  लगता  है  कि  उस

 उद्देश्य  की  पूति  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  जा  रहा  जिस  की  प्रो  एक  से  अधिक  वक्ताओं  ने

 इस  सदन  में  संकेत  किया  यह  कि  उस  पर  इस  पालियामेंट का  अधिकाधिक  कंट्रोल हो  ।  जब

 कांग्रेस  पार्टी  की  कमेटी  यह  कहती  है  कि  उस  पर  पालियामेंट  का  aire  कंट्रोल  टोना  तो  फिर

 यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि  किन  दिक्कतों  कौर  किन  मुसीबतों  की  वजह  से  गवर्नमेंट  उस  पर

 पालियामेंट  का  अधिकाधिक  कंट्रोल  रखने  में  भ्र पने  श्राप  को  पा  रही  है  ।  में  चाहुंगा  कि  जल्दी

 से  जल्दी  पालियामेंट की  एक  स्टॉकिंग  कमेटी  तो  बना  ही  दी  जो  कि  पब्लिक  सैक्टर  के  सब

 उद्योगों  की  देख-भाल  कर  सके  उस  को  झ्र धिक  कंट्रोल  कर  के  उसे  सही  मायनों  में  पब्लिक

 सैक्टर बना  सके  |

 इस  समय  इस  विषय  में  जो  भ्रमण  हो  रहा  हम  उस  पर  तो  हम  देखेंगे  कि

 कई  इंडस्ट्रीज़  ऐसी  जो  में  एक  साम्राज्य  बन  गई  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  हम  लो  है

 के  उद्योग को  ले  लें  ।  हम  ने  लोहे  के  कारखाने  पब्लिक  सेक्टर  में  खोल  रखे  जो  कि  में

 साम्राज्य  हैं  कौर  वे  इस  तरह  के  साम्राज्य  हैं  कि  कारखाने  के  भ्रन्दर  जाने  के  लिए  परमिट

 की  जरूरत होती  है  ।  उसके  बगैर  कोई  उन  के  इन्दर  नहीं  जा  सकता  है
 ।

 में  यह  बात  जिम्मेदारी

 के  साथ  कह  रहा  हूं
 ।

 पिछले  दिनों  उड़ीसा  की  विधान  सभा  के  श्री  नारायण  हिन्दुस्तान

 के  एक  प्रमुख  आदमी-डा  राम  मनोहर  लोहिया-को  ले  कर  राउरकेला  देखने के  लिए  गए
 ।  इस

 के  लिए  उन्हें  दो  दिन  इन्तज़ार  करना  लेकिन  फिर  भी  उन्हें  इजाज़त  नहीं  दी
 गई

 ।  मेरी

 समझ  में  यह  बात  नहीं  है  कि  जब  हिन्दुस्तान  का  कोई  नागरिक-श्रोत  वह  भी  ऐसा

 वैसा  भ्रामक  विधान  सभा  का  सदस्य  हिन्दुस्तान का  एक  प्रमुख  आदमी-पब्लिक  सैक्टर

 की  किसी  इंडस्ट्री  को  देखना  चाहता  है-क्योंकि  यह  कहा  जाता  है  कि  ये  नये  मन्दिर  बन

 जिन  के  दर्शन  करने  चाहिए-तो  क्यों  उन  को  दो  दिन  की  इन्तज़ार  के  बावजूद  इन  नये
 मन्दिरों

 के  दर्शन  करनें  की  इजाजत  नहीं  दी  जाती  है  ।  मैं  समझता हूं  कि  उसके  पीछे  एक  भावना  है  ।

 भ्रमर  हम  राउरकेला  के  संग्रह  को  तो  मालूम  होगा  कि  वहां  पर  एक  हज़ार  हैं  और

 तीस  हज़ार  मज़दूर  ।  हम  उन  के  भत्तों
 और

 दूसरी  सुविचारों  पर  दृष्टिपात

 तो  यह  देख  कर  ताज्जुब  होगा  कि  एक  अफ़सर  के  भत्तों
 a

 अरन्य  सुविधाओं  पर  औसतन  सात

 हज़ार  रुपया  माहवार  खर्चे  किया  जाता  जिस  का  ae  यह  है  कि  एक  हजार  अफसरों
 पर  सत्तर

 लाख  रुपये  माहवार  खच  होता  इस  के  मुकाबले  में  एक  मज़दूर  के
 भत्तों  ate  सर्विस
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 भ्र ौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 ब्रज राज

 की  अन्य  सुविधाओं पर  १००  रुपये  माहवार  का  खर्चे  होता  है  तीस  हजार  मजदूरों

 पर  तीस  लाख  रुपये  माहवार  खच  होता  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  ऐसी  परिस्थितियों में

 किस  प्रकार  कोई  उद्योग  चल  उस  की  कोई  प्राइस  पालिसी-मूल्य  नीति-चल  किस

 तरह  वह  को  श्रपनी  चीज़  सस्ते  दाम  पर  दे  यदि  वहां  काम  करने  वालों  के

 मुकाबले  में  पर  ढाई  गुना  खर्चे  किया  जायगा  ।  मुझे  अफ़्सोस  है  कि  राउरकेला  में  ऐसा  ही

 हो  रहा है
 ।  पब्लिक

 सैक्टर  की  दूसरी  इंडस्ट्रीज़  में  भी  awed  पर  जो  खर्च  किया  जाता

 नगर
 बह  वकंज़ं  पर  किये  जाने  वाले  से  ज्यादा  नहीं  तो  कम  से  कम  वह  ऐसा  ज़रूर

 जो  उचित  नहीं  उस  खर्च  को  घटाया  जा  सकता  है  ।

 मूल  are दुबे  पीठासीन

 हम  देखते  हैं  कि  पब्लिक  सैक्टर  में  जो  नये  कार्पोरेशन  या  कम्पनियां  बन  रही  उन  सब  में  ऐसा  ही

 ढांचा  होता  है  कि  कितने  ही  अफ़सर  होते  उन  के  पर्सनल  असिस्टेंट होते  हर  एक  के  पास  भ्र लग

 दफ़तर  कौर  टेलीफ़ोन  होते  हर  एक  के  लिए  एयर-कंडीशनिंग  की  व्यवस्था  होती  जो  कि  at

 को  बहुत  बढ़ाते  हैं  ।  यदि  हम  इस  को  वाकई  जनता  का  सैक्टर  बनाना  चाहते  तो  हम  को  निश्चित

 करना  पड़ेगा  कि  हम  अफसरों  उन  जो  कि  निरीक्षण  का  काम  करते  कहकर  उन

 जो  उत्पादन  करते  कितना  कितना  खर्च  करें  |  यदि  ऐसा  नहीं  किया  तो  हम  देखेंगे  कि  स्टील

 मिनिस्टर  को  बार  बार  कहना  पड़ेगा  किਂ  अगले  कई  वर्ष  तक  स्टील  की  कीमत  नहीं  घटाई  जा  सकेगी  ।

 क्या  वजह  है  कि  हम  एक  माना पली  की  तरह  काम  कर  रहे  हम  को  कच्चा  माल  सस्ता  मिलता  है

 सब  चीज़ें  एक  ही  जगह  मिलती  फिर  भी  हम  कीमत  को  नहीं  घटा  सकते  हैं  ?  इस  की  वजह  यह

 है
 कि  उत्पादन-व्यय  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  उस  को  कम  करने  की  ज़रूरत  है  ।

 अभी  सरकार  ने  भ्रन्दाज़्ा  दिया  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पब्लिक

 सैक्टर  में  चलाई  जा  रही  इंडस्ट्रीज़  से  तीन  सौ  करोड़  र  पया  मिल  सकेगा  ।  यह  आशा  व्यक्त  की  गई

 है  कि  इस  सैक्टर  से  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  ताकि  हम  श्रपनी  aaa.  को  चला

 जिस  से  हम  अपनी  जनता  पर  कम  टेक्स  लगा  सकें  ।  लेकिन  कोई  भी  स्पष्ट  तसवीर  तक

 हमारे  सामने  नहीं  भाई  है  कि  ३००  करोड़  रुपया  किस  तरह  से  मिल  सकेगा
 ।  उसी

 के
 साथ  साथ  एक

 दुसरी  सिद्धान्त  की  बात  जाती  है
 ।

 जब  तक  श्राप  यह  तय  नहीं  करते  हैं  कि  पब्लिक  सैक्टर  में
 पैदा

 की

 हुई  चीज़  का  मूल्य  श्राप  क्या  रखने  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  om  तय  करते  श्रापका  सिद्धान्त  क्या  होगा

 तब  तक  यह  कहना  कि  ३००  करोड़  रुपया  मिल  या  १५०  करोड़  रुपया  मिल  सकेगा  या  ५०

 करोड़  रुपया  मिल  सकेगा  या  ३०  करोड़  रुपया  मिल  इसके  कोई  माने  नहीं  हैं  ।  श्रापका  खर्चा

 जो  है  वह  एक  दम  बढ़ता  चला  जा  रहा  है  ।  उस  पर  रोक  लगाने की  जरूरत  है  |  इसलिए में  चाहता

 हुं  कि  सरकार  जिन  इंडस्ट्रीज़  को  चला  रही  जिन  उद्योगों  को  खुद  चला  रही  उनके  लिए  यह

 सिद्धान्त  तय  करे  कि  कितना  रुपया  अफसरों  पर  खच  कितना  रुपया  वकर्स  जो  उत्पादन  करते

 उन  पर  खच  कितना  रुपया  अाफिस  पर  खर्च  कर  हैं  इन  सब  बातों  के  साथ  साथ

 किस  तरह  से  इन  उत्पादित  चीज़ों  के  या  दूसरी  चीज़ों  के  मूल्य  नाजायज़  तौर  पर  न  बढ़ने  इसके

 बारे  में  श्राप  सिद्धान्त  तय  नहीं  करेंगे  तब  तक  मैं  समझता  हुं  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।  श्राप कहते  हैं

 fr  पब्लिक  सैक्टर  बढ़  रहा  है  ।  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  वह  बढ़  रहा  है  हम  चाहते  हैं  कि

 वह  बढ़े  ।  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  प्राइवेट  सैक्टर  बढ़े  ate  लोगों  का  दोषी  करे
 ।

 पब्लिक  सैक्टर  को

 बढ़ा  कर  दम  प्राइवेट  सैक्टर  के  शोषण  को  खत्म  करते  हैं  ।  मैं  मानता  हूं  कि  इस  तरह  का  शोषण
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 भ्र  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 नहीं  होना  चाहिये  ।  लेकिन  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  ऐसा  न  हो  कि  पब्लिक  सैक्टर  प्राइवेट  सैक्टर

 का  स्थान  ले  ले  श्र  जो  प्राइवेट  सैक्टर  करता  रहा  जो  शोषण  जनता  का  वह  करता  रहा  वही

 शोषण  जनता  का  पब्लिक  सैक्टर  करने  लग  जायें  ।  मुझे  लगता  है  कि  मुल्क  में  ऐसी  भावना  है  कि

 पब्लिक  सैक्टर  में  भी  वही  बातें  की  जा  रही  हैं  जो  प्राइवेट  सैक्टर  में  की  जाती  थीं  या  की  जाती  हैं  ।

 यह  भावना  मुल्क  में  फलती  है  तो  श्राप  विश्वास  करें  कि  उसका  नतीजा  यह  निकलेगा  कि  लोगों

 का  ध्यान  पब्लिक  सैक्टर  से  हट  कर  प्राइवेट  सैक्टर  की  तरफ  जायेगा  जोकि  लोग  नहीं  जानते  हैं  ।

 में  नहीं  समझता  कि  इससे  देश  का  फायदा  हो  सकता  है  ।  लेकिन  जो  लोग  नहीं  चाहते  हैं  कि  पब्लिक

 सेक्टर  उन्नति  जो  लोग  नहीं  चाहते  हैं  कि  पब्लिक  सेक्टर  का  विकास  होने  वे  पूंजीपतियों  के

 भ्र लावा  प्रौर  कोई  नहीं  हैं  में  नहीं  चाहता  कि  कोई  इस  तरह  की  बात  हो  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  पब्लिक

 सैक्टर  का  विकास  पब्लिक  सैक्टर  उन्नति  करे  ।  लेकिन  मैं  चाहता  हुं  कि  हर  वह  काम  किया  जाये

 जिससे  कि  पब्लिक  सैक्टर  कामयाब  हो  ।  श्राप  राज  श्राफिससं  को  बोर्डों  पर  रख  रहे

 धाप  कोई  इकोनोमिक  सर्विस  बनाने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहे  श्राप  नवयुवकों  को  ट्रेनिंग  देने  की

 कोशिश  नहीं  कर  रहे  श्राप  कहते  हैं  कि  चल  कर  इन  उद्योगों  का  विस्तार  श्राप

 इनका  एक्स पेंशन लेकिन  उस  काम  को  सम्भालने  के  लिए  श्राप  नवयुवक  तैयार  नहीं  कर

 रहे  हैं  जोकि  बहुत  जरूरी  है  ।  ये  सब  बातें  हैं  जिन  की  तरफ  भ्रामक  ध्यान  जाना  बहुत  आवश्यक है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  यह  भी  में  चाहता  हुं  कि  पालियामेंट  का  अधिकाधिक  कंट्रोल  इस  सैक्टर

 पर  हो  ।  पालियामेंट  को  पुरा  मौका  दिया  जाना  चाहिये  कि  वह  इन  पब्लिक  श्रंडरटेकिग्श  पर  बहस

 कर  सके  ।  जितना  समय  पार्लियामेंट  को  इस  समय  बहस  करने  का  दिया  जाता  है  वह  बहुत  ही

 थोड़ा  है  ।  बजट  art  में  श्राप  मिनिस्ट्री  को  डिसकस  करने  का  काफी  मोका  देते  हैं  ।  उसी  तरह

 से  यह  भी  हो  कि  जिस  सेक्टर  में  सरकार  का  दो  हज़ार  करोड़  रुपया  लगा  5.0  उसको  डिसकस

 करने  के  लिए  प्रोमो  रश नेट ली  उतना  ही  अधिक  दिया  जाये  ।  जहां  पर  तीन  सौ  करोड़  या  सौ

 करोड़  या  पचास  करोड़  रुपया  लगा  ड  है  उस  पर  बहस  करने  के  लिए  तीन  घंटे  का  समय  या  दो

 घंट ेका  समय  या  घंटे  का  समय  ही  wa  दिया  जाता है  ।  इतने  थोड़े  समय  में  जो  विषय  उसके

 साथ  न्याय  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  म  चाहता  हूं  कि  इस  पर  मौलिक  दृष्टि  से  विचार

 किया  जाये  कौर  arg  कोशिश  करें  कि  जो  रुपया  लगा  रहे  हैं  वह  रुपया  अच्छी  तरह  से  खच  हो

 जरगर  तरह  से  खां  नहीं  होता  तो  यह  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  हो  जाता  है  ।  हमें  चाहिये

 कि  हम  पार्लियामेंट  को  इन  को  कंट्रोल  करने  का  अधिकाधिक  मौका  दें  ।  यह  कंट्रोल  मिनिस्टरों तक

 नहीं  रहना  पालियामेंट को  सारे  मुल्क  की  जनता  को  यह  अधिकार  होना  चाहिये  कि  वह

 देखे  कि  काम  ठीक  चल  रहा  है  या  नहीं  चल  रहा  है  ।  इस  वास्ते  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  श्राप

 मौलिक  सिद्धान्त  तय  नहीं  कर  देते  मूल्य  नीति  तय  नहीं  कर  देते  यह  तय  नहीं  कर  देते  हैं  कि  वैसे

 की  कया  स्थिति  है  इन  कारखानों  में  तथा  जो  दूसरी  चीजें  हैं  उनको  तय  नहीं  कर  देते  हैं  तब  तक  मैं

 समझता  हूं  कि  पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  लोगों  में  गलतफहमी  पदा  होती  रहेगी  कौर  पब्लिक  सैक्टर

 के  बारे  में  किसी  भी  गलतफहमी  का  पैदा  होना  इस  मुल्क  के  इस  मुल्क के  भविष्य के  लिए

 नहीं  हैं  |

 pot  वारियर
 :

 सरकारी  उपक्रमों  में  गैर-सरकारी  व्यक्तियों द्वारा  लगाये  जाने

 वाले  घन  के  बारे  में  ही  मैं  उल्लेख  करूंगा  ।  बड़े  ही  की  बात  है  कि  एक  समय  में  दो  परस्पर

 विरोधी  बाते  कही  जा  रही  हैं  ।  एक  जोर  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  पर्याप्त

 मल  diet  में
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 पौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 लाभ  नहीं  दिखा  रहे  भ्र ौर  दूसरी  कौर  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों में  पूंजी

 लगाने  की  अनुमति  देने  पर  विचार  हो  रहा  है  ।  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  हालत

 दिन  प्र।त  दिन  बिगड़ती  जा  रही  है  ।  बताया  जाता  है  कि  सामान्य  जनता  को  इन  उपक्रमों  के  अंद

 धारण  करने  देने  तथा  उन्हें  कैसे  लाभांश  दिये  इस  ger  पर  समिति  विचार

 कर  रही  है
 ।

 मेरां  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  पूंजी  लगाने  की  गन मति भज  नहीं  दी  जानी  चाहिए ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  उन्नति  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  श्रमिकों  का  सहयोग  प्राप्त  किया

 जाय  ।  निर्माण  कार्य  तथा  उत्पादन  समितियां  बना  कर  सरकारी  क्षेत्र  में  कार्मिक  संघ  सम्बन्धों  को

 अच्छा  बनाया  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  को  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  कायम  रखना  जरूरी  है  ।

 हमें  अपनी  पुरानी  भूलों  का  सुधार  करना  चाहिए  ।

 पु  ro  :
 सरकारी  क्षेत्रों  में  जो  स्वतन्त्र  निगमों  का  निर्माण  किया  गया

 यह  प्रयोग  प्रिया  नहीं  रहा  ।  मेरा  विचार  है  कि  इन  सं विहित  निगमों  की  तुलना  में  समवाय के

 ढंग  का  उपक्रम  संसदीय  नियंत्रण  के  लिये  झ्रघिक  उपयुक्त  रहता  |  यह  निगम  तो  संसद्‌  के  नियंत्रण

 में  ही  नहीं

 सरकारी  क्षेत्रों  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगी  है  उसके  बारे  में  हमें  निश्चित  तौर  पर  कुछ  भी

 पता  नहीं  ।  इस  बारे  में  तो  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्राक्कलन  समिति  को  भी  आंकड़े  नहीं  दिये  गये  ।

 संसद्‌  को  इस  सम्बन्ध  में  बिलकुल  अन्धेरे  में  रखा  जा  रहा  है  ।  माननीय  मंत्री  को  इसी  सप्ताह  में  यह

 घोषणा  करनी  चाहिए  कि  सरकारी  उपक्रमों  में  कितनी  पूंजी  लगी  हुई  है  इस  दिशा  में  ठीक  ais

 सदन  को  उपलब्ध  कराये  जाने  चाहिए  |

 १९५३  में  जब  श्री  मावलंकर  सभा  के  श्रष्यक्ष  थे  तो  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  सरकारी

 उपक्रमों  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  संसद्‌  की  एक  विशेष  समिति  बनाई  जाय
 |

 कृष्ण  मेनन

 समिति  ने  भी  एक  न  यह् टी  कहा  था  |  परन्तु  यह  सुझाव  काफी  समय  से  खटाई  में  पड़ा  ठा ६

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  नीति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  are  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  सैनिक  कमंचारियों  को  एक  से  ate  सरकारी  उपक्रमों  में  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  के  रूप  में

 नियुक्ति  करने  की  प्रवृत्ति  को  रोका  जाना  १७  अधिकारी  १४  समवायों के  निदेशक  हैं  ।

 किसी  एक  व्यक्ति  को  दो  समवायों  से  प्रदीप  का  निदेशक  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  ।  हमें इस  बात  को

 नहीं  भूलना  चाहिए  कि  समाजवाद  का  यह  नहीं  कि  सारी  व्यवस्था  नौकरशाही  के  भ्य्क  कर  दी

 जाय ।  मंत्रियों  को  किस  निदेशक  बोर्ड  का  seat  नहीं  बनना  चाहिए  ।  किसी  विभाग के  सचिव

 को  मैनेजिंग  डायरेक्टरों  के  बोर्ड  में  नहीं  होना  चाहिए  ।  उन  लोगों  को  इन  मामलों  से  दूर  रहना

 चाहिए  ताकि  कोई  भ्रनावश्यक  उलझन  पैदा  न  हो  ।

 विकास-कार्य  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  सभी  वित्तीय  संगठनों  को  बम्बई  में

 केन्द्रीकृत  करने  की  प्रवृत्ति  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  एकाधिकारों  को  समाप्त  किया

 जाना  चाहिए  कौर  सरकारी  नियंत्रण  के  अ्रधीन  कुछ  स्वस्थ  प्रतियोगिता  होनी  चाहिए  ।  जीवन  बीमा

 निगम  को  महाखंडों  )  में  बांट  दिया  जाना  चाहिए
 ।

 सरकार  को  इस  बात  का  भी  पता

 चाहिए  कि  सरकारी  कारखानों में  जो  श्रेणियां  तैयार  होती  हैं  उनकी  कोटि  कैसी  है  ।
 यह  बात  बड़े

 मिल  भ्रंग्रेजी  में
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 महत्व की  है  ।  तीसरी  योजना  के  लिए  जो  ४४०  करोड़  का  अनुमान  लगाया  गया  उसके  सम्बन्ध  में

 निवेदन  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  से  सामान्य  राजस्व  को  उपलब्ध  होने  वाले  संभाव्य  अतिरिक्त  धन  का

 बहुत  लगता  सरकार  को  नफा  नहीं  कमाना  चाहिए  परन्तु  सरकारी  परियोजनाओं

 के  सम्बन्ध  में  लागत  लेखे  का  ब्योरा  उसके  पास  पुरा  होना  चाहिये  |

 इसके  लिए  कर्मचारियों  के  भर्ती  के  लिये  भी  एक  निश्चित  नीति  होनी  चाहिए  ।  यह॒  भर्ती

 संघ  लोक  सेवा  चाहे  न  करे  परन्तु  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  करें  चोरियों  की  भर्ती  के  लिए  एक

 पृथक  लोक  सेवा  होना  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  सभी  परिवार  पोषण  गौर  भ्रष्टाचार  का  चक्क

 ही  बन  कर  रह  जायेगा  ।  इस  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  तथा  लोक  लेखा  समिति  में  कई  महत्वपूर्ण  मामले

 प्रकाश  में  प्रा  चुके  एक  केन्द्रीय  समिति  भी  बनाई  जानी  चाहिए  ताकि  उपक्रम  में  जो

 फालतू  सामान  पड़ा  उसे  दूसरे  उपक्रम  में  काम  में  लाया  जा  सके  ।  कौर  इस  प्रकार  सभी  उद्योगों  में

 सहयोग बना  रहे

 त्र  नसीहत  :  कितने  सरकारी  उपक्रमों  में  मूल्य  निर्धारित करने  की  प्रणाली

 भ्रपनाई गई  है  ।  क्या  सरकार  एक  ऐसा  उपस्थित  नहीं  कर  सकती  कि  विधान  बना  कर  मूल्य

 निर्धारण  प्रणाली  को  सभी  समवायों  के  लिये  अ्रतिवायं  बना  दिया  जाये  ।

 डा०  ato  श्री ०  श्री  :
 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को

 स्थापित  करने  में  तथा  राय  की  गई  राशि  का  वितरण  करने  के  बार  में  क्या  सरकार  के  सामने  हमेशा

 समान  वितरण  वि  सर  रहता है  ?  यदि  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  एक  विस्तृत  विवरण

 दिया  जाये  ताकि  लोगों  में  संदेहों  का  निवारण  हो  सके  उन्हे  संतोष  मिल  सके  ।

 पंडित  मीदवार  दत्त  उपाध्याय  गढ़  )  :
 सभापति  में  थोड़ा  सा  ही  समय  लूंगा  ।

 में  देख  रहा  था  कि  कल  से  इस  पर  बहस  चल  रही  है  ।  राष्ट्र  का  मार्ग  निश्चित  हो  चुका  है  एक

 वादी  समाज  व्यवस्था बनाने  प्रो  उसमें  यह  आवश्यक  है  कि  हम  प्रश्न  देश  के  उद्योगों  का

 करण  करें  ।  लेकिन  इन  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  के  करने  के  साथ  ही  ये  उद्योग  कैसे  उपयोगी  हो  सकते

 कसे  देश  के  सामने  एक  नमूना  बन  सकते
 ग्सि

 उनका  स्थान  हमारे  देश  में  स्थायी  बन  सकता

 ये  सब  से  बड़े  प्रशन  हैं  जो  हमारे  सामने  खाने  चाहियें  ।  मैं  में  नह  जाना  चाहता  क्यों  कि  मेरे  बहुत

 से  साथी  व्योरे  की  बात  कर  चुके  हैं  प्रौढ़  आप  ने  मुझे  समय  भी  थोड़ा  ही  दिया  है  ।

 में  केवल यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  यदि  हमारी ये  संस्थायें  सफल  होनी  हैं  तो  उनके  साम  ने

 कुछ  परीक्षा  की  बातें  रहनी  चाहियें  ।  इन  परीक्षा  की  बातों  में  सब  से  पहली  बात  तो  यह है  कि  इन

 संस्थानों  को  जों  कारवाई  चलती  है  उससे  इनको  उन  उद्योगों के  लिये  नमूना  बनना  चाहिये  जिनको

 कि  प्राइवेट लोग  चलाते  हैं  ।  ऐसा  होने  पर  ही  वास्तव  में  इन  संस्थानों  का  देना  में  स्थान  बन  सकता  है  ।

 हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  तो  हम  को  इन  से  लाभ  पहुंचने  के  बजाय  नुकसान  पहुंच  सकता  इस

 लिये  मैँ  निवेदन  करूंगा  कि  इन  संस्थानों  में  दो  चार  बातें  अवश्य  होनी  चाहिये  जो  कि  इस  प्रकार  के

 उद्योगों के  लिये  जरूरी  हैं  ।

 एक  बात  तो  यह  है  कि  जो  कारोबार  ये  संस्थायें  चलाती  हैं  उससे  हमको  अधिक  से  अधिक  फायदा

 होना  चाहिये  जो  कि  किसी  भी  व्यवसाय  के  लिये  ठीक  हो  सकता है  ।  जो  थोड़ा बहुत  फायदा  हो

 जाता  है  उससे  काम  चलने  नहीं  है

 ।

 जब
 हम  इन  में

 करोड़ों  रुपया  लगाते  हैं

 तो

 हमको  इन नन

 अंग्रेजी  में
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 कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [ro  मुनेश्वर  दत्त

 से  पूरा  फायदा  मिलना  जो  कुछ  हमने  देखा  है  वह  यह  है  कि  जो  फायदा  हमको  पहुंचना  चाहिये

 चह  नहीं  पहुंच  रहा  है
 ।

 कुछ  कारोबारों  से  हमको  फायदा  पहुंच  रहा  लेकिन  जो  करीब  ५०  कारोबार

 हमारे  हाथ  में  हैं  उनसे  हमको  इतना  फायदा  नहीं  पहुंच  रहा  कि  ये  उद्योग  नमूना  बन  सकें  व्यसायों

 के  सामने  जो  कि  उनके  मुकाबले  में  कराते  हैं  ।  जिन  उद्योगों  को  हमने  सरकार  का  बल  देकर  स्थापित  किया

 है  यह  चल  हमेशा  चलने  वाला  नहीं  है  ।  इन  उद्योगों  को  व्यवसाय  के  रूप  में  सफल  होना  चाहिये  ।  पहली

 बात  तो  यह  है  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  जितनी  पूंजी  लगाते  हैं  प्यार  उसके  अनुसार  ही  fred  नहीं  होता  तो

 भी  ये  उद्योग  चलने  वाले  नहीं  हैं  इनका  स्थायित्व  नहीं  हो  सकता  ।  इस  वास्ते  इस  पर  हमको  ध्यान

 देना  जरूरी  है  ।  फिर  हम  हो  हल्ला  शोर  सुनते  हैं  चारों  तरफ  कि  जो  हमारे  काम  करने  वाले

 हैं  उनके  लिये  प्राचीन  नहीं  है  ।  यह  कमी  उद्योग  धंधों  में  बतलाई  जाती  है  ।  हमारे  यहां  वह  कमी

 जाती  है  तो  हम  प्राइवेट  उद्योग  वालों  को  रसे  कह  सकते  हैं  कि  यह  कमी  आपके  यहां  क्यों  चल  रही

 है  ।  इस  लिये  वह  सारी  फसली  सहूलियतें  हमको  देनी  होंगी  ।  सारा  प्रबन्ध  हमको  करना  पड़ेगा  |

 आखिरी  बात  जो  मेँ  कहना  चाहता  हूं  इस  सम्बन्ध  में  वह  यह  है  कि  यह  हमारी  पब्लिक  का  पैसा

 लगा  कर  अगर  इस  तरीके  से  काम  कौर  कारोबार  चलाये  जांयें  तो  उन  कारोबारों  को  चाहिये  कि  हमारा

 जो  प्लान  चल  रहा  है  हमारी  जो  योजना  चल  रही  है  उस  योजना  में  इतना  धन  दें  सकें  जिस  से  कि  जान

 पड़े  कि  इन  कारोबारों  के  चलाने  का  कोई  हुमा |  |  हम  उसको  नहीं  दे  सकते  हैं  तो  फिर  हम

 सफल  नहीं  हैं  ।

 फिर  सब  से  बड़ा  हो  हल्ला  मचता  है  कि  उन  में  कप्तान  है  कौर  मैं  इससे  इंकार  नहीं  करता  कि

 वहां  पर  कप्तान नहीं  है  ।  दरअसल  जो  प्राफिट  के  लिहाज  से  महज  से  फायदा  उठाने  के  ख्याल  से

 कारोबार  चलाये  जाते  हैं  उनमें  करप्शन  सकता  है  में  मानता  हूं  कि  उनमें  करप्शन  होगा
 ।

 शब  कोई  कहे  कि  कप्तान  कहां  से  कितना  ara  तो  अब  उसकी  नाप  तौल  तो  कोई  करता  नहीं

 है  ।  बात  बिल्कुल  सही  है  कौर  इस  वास्ते  करप्शन  हो  सकता  है  ।  अगर  पब्लिक  भ्रंडरटेकिग्स  में

 कप्तान  है  तो  फिर  पब्लिक  सैक्टर  प्राइवेट  सैक्टर  में  फर्क  ही  व्या  रह  गया  ?  क्या  नमना

 हम  प ेकरेंगे  ?  कैसे  हम  पब्लिक  शभ्रंडरटेकिग्स  को  एक  बना  कर  चला  सकेंगे  ?

 जहां  तक  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  का  सवाल  है  कौर  नीति  का  प्रशन  है  में  उसका  समर्थक  हूं

 झर  में  मानता  हूं  कि  श्रावश्यक  बड़े  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  हो  जाना  चाहिये
 |

 इस  सम्बन्ध  में

 जो  मागं  चुना  गया  है  उस  मार्ग  पर  हमें  चलना  चाहिये  हमें  इन  आवश्यक  कारोबारों  का

 करण
 कर  देना  चाहिये  ।  बहुत  से  ऐसे  उपयोगी  काम  हैं  बड़े  बड़े  धंधे  हैं  जिनको  कि  प्राइवेट  लोग  ठीक

 से  नहीं  कर  सकते  वह  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  में  चल  WE  ।  यह  सब  ठीक  है  लेकिन  हमें  उनके  जरिये

 नमूना  पेश  करना  चाहिये  |  ऐसा  तो  न  हो  कि  पालियामेंट  के  मेम्बर  यह  सब  हो  गये  लेकिन  किसी

 को  कोई  पता  नहीं  कोई  खबर  कोई  जानकारी  नहीं  कुछ  नफस  रान  प्रश्न  मनमानी  घर  जानीਂ
 कर

 रहे  उनके  ऊपर  यह  कोई  देखरेख  जांच  पड़ताल  करने  वाला  कोई  नहीं  है  कि  उस  उद्योग

 से  फायदा  हो  रहा  है  या  नहीं  हो  रहा  इस  वास्ते  बड़ी  जरूरत  इस  बात  है  की  है  कि  हमारी

 मेंट  सदैव  जागरूकਂ  रहेकि  पब्लिक  श्रंडरटेकिग्स  में  ठीक  से  काम  हो  रहा  है  या  नहीं  यह  कि  जो  एक

 भादों  नमूना  हम  पेरा  करना  चाहते  हैं  वह  उनके  जरिये  हम  पेश  करने  में  समय  हो  रहे  हैं  या  नहीं  ।

 यह  सारी  चार  पांच  बातें  जो  मैंने  बयान  की  इन  चारों  पाचों  चीजों  के  इम्तिहान  में  जब  वह  हमारे

 afore सैक्टर  के  उद्योग  पास  हो  जायं  तब  वाकई  हम  एक  आदर्श  नमूना  पेशा  कर  सकेंगे
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 हमें  सफलता  मिलेगी  कौर  हम  ह  बढ़  लेकिन  नगर  ऐसा  हम  न  कर  सके  कौर  ठीक  से  हमारे

 उद्योग
 न  चल  पाये  तो

 फिर
 यह  सेटबैक

 र
 होगा  कौर  हमें  धक्का  लगेगा  कौर  हम  झपने  लक्ष्य  में  नाकाम

 रहेंगे
 ।

 हमने  अपने  लिये  एक  रास्ता  बनाया  है  ।  हम  देश  में  एक  समाजवादी  समाज  की  स्थापना
 के

 हेतु  प्रयत्नशील हैं  कौर  हमें  इसकी  ata  सावधानी  बर्तनी  होगी  कि  हमें  उस  के  बनाने  में  कोई
 न

 लगे
 ।

 इस  वास्ते  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इस  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  जो
 लोग

 इस  से  सम्बन्धित  हैं  वे  इस  पर  विद्वेष  घ्यान  दें  ।

 श्री  राम  कृष्ण गुप्त  (  महेन्द्रगढ़ )  :  जब  से  हमारा  देश  आजाद  gar  है  पब्लिक  सैक्टर  के  तहत  जो

 झंडरटेकिग्स  हैं  उनकी  तादाद  बढ़  रही  है  ।  यह  इस  लिये  हो  रहा  है  में  समझता  हुं  कि  यह  स्वागत

 योग्य  घौर  सही  दिदा  में  कदम  है
 क्योंकि  इसी  तरह  जो  हमारा  यह  निशान  है  कि  हम  सोशलिस्ट

 पैट्रन  सोसायटी को  कायम  उसमें  कामयाब  उसको  पा  सकते  हैं  ।  लेकिन मैं  यहां  पर  यह

 भ्र वश्य  निवेदन  करूंगा  कि  सिफ  तादाद  बढ़ाना  ही  काफी  नहीं  है  शरीर  जब  तक  उनका  इंतजाम  ठीक  नहीं

 होगा  जब  तक  उनके  काफी  मुनाफा  नहीं  होगा  हम  इस  मामले  में  कामयाब  नहीं  हो  सकते  जो

 हमारा  मकसद  है  वह  पुरा  नहीं  होगा  ।  इस  बात  को  महेन्द्र  रखते  हुये  मैं  तीन  तस्वीरें हाउस  के

 सामने  रखना  चाहता  हूं  |

 मिश्रा  को  यह  भी  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  इस  बात  का  भी  जिक्र  पाया  कि  जो

 कांग्रस  पार्टी  की  तरफ  से  कमेटी  मकसद  की  गई  थी  कौर  जिस  के  कि  चेयरमन  लेट  फीरोज़  गांघी  थे

 उस  wal  ने  जो  भी  इस  मामले  में  सिफारिशें  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  उनमें  से  किसी  एक  भी  बा

 को  प्रभी  तक  नहीं  माना  गया  ।  उन  सिफारिशों में  से  म  सिफ  तीन  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  ।

 पहला  सवाल  यह  है  कि  एक  संसदीय  स्टॉकिंग  कमटी  मकरंद  की  जाये  जो  कि  इस  तमाम  मामले  की

 भाल  करे
 ।

 इस  बात  का  मेरे  से  पहले  श्रेय  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  भी  जिक्र  किया
 ।

 इसके  बारे  में

 में  सिफ॑  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  हमार  स्वं  वासी  स्पीकर  महोदय  थे  उन्होंने  भी  इस  मकसद

 के  लिये  प्रधान  मंत्री  को  लेटर  लिखा  उस  खत  में  उन  तमाम  बातों  का  जिक्र  किया  था  कि  ऐसा

 करना  क्यों  जरूरी है  ।  मुझे  बड़े  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इस  के  बावजूद  भी  इस  की  तरफ  कोई

 कदम  नहीं  उठाया  गया  क्योंकि  हम  देखते  हैं  कि  पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  जब  भी  क्वैश्चन

 जो  भी  इत्तिला  लेना  चाहें  तो  वह  क्वींस  इस  ग्राउंड  पर  रिजेक्ट कर  दिये  जाते हैं  कि  यह

 कांस्टीट्यूशनल  श्राटोनमस  बाडी  कारपोरेशन है  |  राज यह  जो  एक  प्रायर  He  नपड़ा  डराने

 वाकई  हम  यह  साबित  करना  चाहते  हैं  कि  ae  पब्लिक  सेक्टर  है  तो  हमें  इस  कर्टन  को  हटाना

 पड़ेगा  जो  भी  उस  के  मुताबिक  क्वैश्चन  ्  किये  उनको  स्वीकार किया  जाये  ॥

 दूसरे  में  इस  तजवीज  के  भी  हक़  में  हूं  कि  जिस  तरीके  से  बजट  पर  जनरल  बहस  होती  है  उसी

 तरीके  से  कम  से  कम  एक  हफ्ते  या  उससे  कुछ  ज्यादा  का  समय  इसके  लिये  पककर  होना  चाहिये  ताकि

 इन  तमाम  मामलों  पर  बहस  हो  सके  कौर  हम  यह  जान  सकें  कि  पब्लिक  सेक्टर  की  क्या  हालत  है

 उसको  सुधारने  के  लिये  किन  किन  बातों  की  जरूरत  है
 ।

 में  यह  इसलिये नहीं  कह  रहा
 कि  पब्लिक

 सैक्टर  नाकामयाब  हो  क्योंकि  पब्लिक  सेक्टर  नाकामयाब  हो  गया  तो  जो  हमारा  मकसद  है  वह

 कभी  भी  कामयाब  नहीं  हो  सकता  ।  उसकी  कामयाबी  के  लिये  जरूरी  है  कि  पालियामेंट  के  सामने

 तमाम  एनफारमेशन्स  रखीਂ  जायें  उसको  तमाम  बातों  से  आगाह  किया  जाये  |

 पहरागीर  में  मैं  दो  लफ्ज़  लेबर  afer  क्लास  के  मुताल्लिक  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  हम

 चाहते  हैं  कि  हमारे  प्राइवेट  सेक्टर  के  इन्दर  जो  किसने  या  श्रंडरटेकिग्स  हैं  वे  कामयाब  हों  तो  हमें  वकील

 क्लास  को  भी  विश्वास  में  लेना  पड़ेगा  ।  इसलिये  राज  भ्राववयकता  इस  बात  की  है  कि  एम्प्लायर
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 राम  कृष्ण  qr]

 झपने
 श्राप  को  एक  मॉडल  एम्प्लायर साबित  कर  ।  मुझे  यह  देख  कर  बड़ा  दुःख  होता  है  कौर

 जब
 मैं  यह  देखता  सुनता  हूं  कि  पब्लिक  सैक्टर  के  भ्रमर  कई  जगह  मजदूरों  की  हालत  बहुत  खराब

 है  तो  मेरा  सिर  शर्म  से  झुक  जाता  वहां  न
 तो  कोई

 व
 किंग  क्लास  बना  gar  है  न  मजदूरों  को

 किसी  काम  में  कनफिडेंस  में  लिया  जाता  है  ।  इस  लिये  म  इस  बात  के  लिये  भी  करूंगा  कि  भ्रमर

 हम  चाहते  हैं  कि  हमारा  पब्लिक  सैक्टर  कामयाब  हो  तो  afer  क्लास को  भी  विश्वास में  लेना

 पड़ेगा
 |

 वहां  कमेटी  बनाई  जायें  कौर  मेनेजमेंट के  अन्दर  उनको  एसोशियेट किया  जाये  ।  यह

 एक  वाहिद  तरीका  है  जिससे  कि  हम  इस  में  कामयाब  हो  सकते  हैं  ।

 मेल कोटे  :  सरकारी  उपक्रम  केवल  लोक-हित  के  लिये  स्थापित  किये  जाते  हैं  ।

 उन  पर  देश  की  बड़ी  विशाल  राशि  खर्चे  की  गई  है  ।  इसलिये  उनको  उतना  ही  काय  क्षम  होना  चा  हिये

 जितना
 कि

 अन्य  उन्नत  देशों  का  उद्योग  है
 ।  इस  सम्बन्ध  मेरे  भी  कुछ  सुझाव  हैं  ।

 सरकारी  सेवायों  प्रौढ़  सरकारी  निगमों  में  यही  भ्रातृ  रहता  है  कि  सरकारी  समवायों  के  पास

 अपनी  योजना  भ्र पना  वित्त  होता  जबकि  सरकारी  निगमों  को  इन  दोनों  के  लिये  सम्बन्धित

 मंत्रालय  के  अधीन  रहना  पड़ता  है  ।  इसलिये  यदि  निगमों  के  कार्यपालक  अधिका  रियों  कौर  सम्बन्धित

 मंत्रालय  के  बीच  काफी  सम्यक  न  तो  उनका  काम  ठीक  से  नहीं  चल  पाता  ।  ऐसी  कई

 शर्तें  आई  हैं
 कि

 मंत्रालय  की  झोर  से  निगमों  के  काय  में  झ्रनावर्यक  हस्तक्षेप  होता  है  ।  इसीलिये

 लय  द्वारा  जारी  किये  गये  सभी  निदेश  सभा  के  सामने  पेश  किये  जाने  चाहियें  ।

 निगमों  के  लिये  तमंचा  रियों  का  चुनाव  निगमों  द्वारा  भेजी  गई  तालिबानों  के  झाड़दार पर  किया

 जाना  मंत्रालय  को  उस  तरह  के  काम  का  कोई  अनुभव  नहीं  होता |

 इस  प्रकार
 की

 तालिकायें
 बनाने

 के  ऐसे  निगमों  में  विभिन्न  समितियां  नियुक्त  की  जानी

 चाहियें
 ।

 कर्मचारियों  को
 भी

 यह  aaa  करना  चाहिये
 कि

 वे  सरकारी  उपक्रम  के  ही  एक  हिस्से  हैं
 ।

 इसके  लिये  जरूरी  है  कि  तमंचा  रियों  को  उपायों  के  प्रबन्ध  में  हाथ  बंटाने  का  अ्रवसर  दिया  जाना

 चाहिये  |  उनमें तभी  उत्साह  पैदा  होगा  जब  वे  महसुस  करेंगे  कि  वे  देश  की  सेवा  कर  रहे  हैं  |

 में  मंत्रालय  को  कुछ  कौर  भी  सुझाव  लेकिन  उतना  समय  नहीं  है  ।

 श्री  मनु भाई  शह  सरकार  भी  इस  वाद-विवाद  का  सबसे  अधिक  स्वागत  करती  है
 ।

 इसलिये  में

 सभा  कौर  सभी  माननीय  सदस्यों  का  झ्राभारी  हूं  ।  इने-गिने  सदस्यों  को  छोड़  दोष  सभी  सदस्यों

 ने  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रसार  की  राष्ट्रीय  नीति  का  समर्थन  किया  हैं  ।  इससे  हमारा  उत्साह  दूना  हो  गया

 सभा  स्वयं  ही  भली  प्रकार  जानती  है  कि  सरकार  किनਂ  सामाजिक  कौर  श्रमिक  उद्देश्यों  को  लेकर

 चल  रही  है  कौर  उसकी  पूति  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रसार  कितना  जरूरी  है  ।  हमने  अपने
 विशाल

 देश  में  समाजवादी  समाज  केਂ  निर्माण  का  बीड़ा  उठाया  है  ।  इसके  लिये  सरकारी  क्षेत्र  का  महत्व  बताने

 की  जरूरत  नहीं  |  इसीलिये  सभी  सदस्यों  का  समर्थन  पाकर  मुझे  अ्रत्यघिक  प्रसाद  हुई  है
 ।

 अब  देश  की  सारी  जनता  को  भली  भांति  विदित  हो  जाना  चाहिये कि  सरकारी  क्षेत्र  wa  एक

 स्थायी  चीज़  जो  वर्ष-प्र  अधिकाधिक  प्रसारित  होता  जायेगा  ।  वह

 तब  तक  दम  नहीं  लेगा  जब  तक  कि  देश  की  गरीबी  को  समूल  नष्ट  नहीं  कर  जब
 id

 कि  भारत

 मल
 अंग्रेजी  में
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 की  गिनती  संसार के
 श्राथिक-प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत-समृद्ध  देशों  में  नहीं  होने  लगेगी  ।  सरकारी

 उपक्रमों को  ऐसी  शक्ति  प्राप्त  करने  के  लिये  देश  के  सभी  दलों  कौर  सभी  वर्गों का  समान  at

 आशीर्वाद  चहिये
 ।  मं

 उनकी  श्रालोचना  का  भी  स्वागत  करता  हूं  ।

 we  सभी  प्रकार  के  सरकारी  उपक्रमों  का  उद्देश्य  भी  स्पष्ट  है  तौर  यह  भी  स्पष्ट  हो  गया  है
 कि

 करोड़ों  रुपयों  की  लागत  के  इन  उपक्रमों  के  संचालन  का  भार  चन्द  व्यक्तियों  को  नहीं  सौंपा  जा

 वे  चाहे  जितने  कार्यक्षम  कयों  न  हों  ।  हमारे  देश  में  गरीबी  a  भ्रम  री  के  बीच  जमीन  प्रा समान  का

 झन्तर है  |  इसलिये  प्रौढ़  भी  जरूरी  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  का  संचालन  गरीब  जनता  की  कौर  से  ही

 चाहे  उनकी  कार्यक्षमता  कुछ  कम  ही  रहे  ।  सम्पदा  झर  वितरण  के  अधिक

 इन  उपक्रमों  को  देश  के  करोड़ों  लोगों  के  शोषण  का  साधन  नहीं  बनने  देना  चाहिये  ।  हम  इसके  लिये

 पूरी  तौर  से  सतक  हैं  ।  इसीलिये  एक  जहां  हम  इन  उपक्रमों  के  संचालन  में  कार्यक्षमता
 की

 प्रो

 पुरा  ध्यान देते  वहीं  दूसरी  हम  अपने  इस  उद्देश्य  से  तिलमात्र  भी  नहीं  टलना  चाहते कि  इन

 क्रमों पर  अर्थात्‌  सरकार  उसके  विभिन्न  तन्त्रों  का  स्वामित्व  तथा  प्रबन्ध

 इसी  तस्वीर  का  एक  दूसरा  पहलू  भी  है  ।  राष्ट्रीय  सम्पदा  कौर  उत्पादन  की  वृद्धि  तथा  समाजवाद

 के  निर्माण  की  सकारात्मक  बात  को  दूसरे  नका  रात्मक  तरीके  से  यों  कहा  जा  सकता  है  कि  हमारा  उद्देश्य

 चन्द  लोगों  के  हाथों  में  झ्राधिक  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  न  होने  देना  है  ।  चन्द  व्यक्तियों  को

 १४ ४  या  मशीन  निर्माण  उद्योगों  के
 चलाने

 को  अनुमति  देकर  यह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  मैं  देश  के  उद्योगपतियों को  बहुत  करीब  से  जानता हूं  ।  वे  उद्योगपति होते  हुए  इस्पात

 भारी  विद्या  विद्युत्‌-उत्पादन  उद्योगों  जैसे  विशालकाय  उपक्रमों  के

 मामले में  नेतृत्व  करने  में  हैं  ।  इसके  लिये  राज्य  को  ही  आगे  बढ़ना  पड़ेगा  |

 इसीलिये  सरकारी  क्षेत्र  का  दूसरा  उसकी  नीति  यही  है  कि  औद्योगिक  तथा  fas  क्षेत्र

 में  नेतृत्व  करे  ।  पहला  उद्देश्य  सामाजिक  है--सम्पदा  का  केन्द्रीय रण
 समाजवाद  का  निर्माण

 करना  कौर  गरीबी-भ्रमरी का  भेद  मिटाना  ।  दूसरा  उद्देश्य  प्रौद्योगिक  नेतृत्व  का  है  इसी  क्षेत्र

 में  सरकारी  उपक्रमों  ने  बहुत  कुछ  किया  है  ।

 इतने  विशाल  उद्योगों  के  मामले  में  ऐसी  कई  तकनीकी  कठिनाइयां  होती
 जिनको

 कोई एक  उद्योगपति  हल  नहीं  कर  सकता  ।  हमने  कई  बार  उद्योगपतियों  से  पुछा  है  कि  क्या  वे  इतने

 बड़े  कच्ची  फिल्म  या  कमरो ंके  कारखाने--कारखाने  खड़े  करने  को  दायित्व  झपने

 ऊपर  लेने  को तयार हैं  ;  वे  तयार  नहीं  हुए
 ।

 कुछ  लोगों  को  ताज्जुब  होता  है  कि  सरकार  कच्ची

 इत्यादि  के  कारखाने  क्यों  खड़े  कर  रही  इसीलिये  कि  हमारे  जैसे  कम-विकसित

 देश  में  भौतिक  सं  साधनों  के  प्रभाव  के  साथ  हर  स्तर  पर  औद्योगिक  नेतृत्व  का  भी  रहता

 व्यक्तिगत  उद्योगपति इसमें  wang  होते  हैं  ।  ऐसे  तकनीकी  तथा  वैज्ञानिक  विकास  के  क्षेत्र  में  सर्दी

 नेतृत्व  देना  संसद्‌  का  ही  कत्तव्य  है
 ।

 सारे  संसार  का  यही  अनुभव  है  कि  व्यक्तिगत  उद्योगपति  इसके

 लिये  नहीं  जाते  |

 माननीय  सदस्यगण  इससे  सम्बन्धित  साहित्य  देखें  |  कम-विकसित  देशों  में  सरकारी  क्षेत्र  का

 महत्वਂ  नामक  पुस्तक  के  लेखकों  ने  बड़े  ही  स्पष्ट  ढंग  से  सिद्ध  किया  है  कि  भ्रफ़ीका  धौर  यहां

 कि  afsaat
 यू  रोप  के  कम-विकसित देशों  में  राज्य

 को
 ही  उद्यमों  के  लिये  पूंजी  कौर  संगठन  जुटाने के

 क्षत्र  में  अगुवाई  करनी  जिससे  कि  वहां  तकनीक  के  नये  रूप  निखर  सकें  ah  विज्ञान  तथा

 उद्योगों  का  विकास  प्राग  बढ़  सके  ।
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 धौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 नुमाई

 हमारा  तीसरा  उद्देश्य  भी  बिल्कुल  स्पष्ट  है
 ।  इन  सरकारी  उपक्रमों  को  चन्द  नौकरशाहों  केਂ  हाथों

 में  नहीं  छोड़ना  है  ।  सार  रूप  ये  उपक्रम  वाणिज्यिक  ही  ate  उसी  क्षेत्र  में  इनकी  सफलता इनकी

 कसौटी  रहेगी  ।  यदि  सरकार  द्वारा  संचालित  सरकारी  उपक्रमों  को  वाणिज्यिक  मापदण्डों  कौर

 रण  से  मुक्त  कर  दिया  तो  उपक्रम  चल  ही  नहीं  सकेंगे
 ।

 वह  गलत  होगा  ।  चूंकि  सरकार

 वाद  का  निर्माण  कर  रही  है और  उसी  के  लिये  इन  उपक्रमों  के  संचालन  द्वारा  औद्योगिक  क्षेत्र  में

 बाई कर  रही
 केवल

 इसीलिये  इनको  वाणिज्यिक सिद्धान्तों  से  मुक्त  रखा  जाये--यह  ग़लत

 इनका  संचालन  वाणिज्यिक  सिद्धान्तों के  पर  ही  किसी एक  मंत्री  या  कार्यपालक

 या  तकनीक  के  विशेषज्ञ  चन्द  लोगों  की  व्यक्तिगत  इच्छा  के  प्राकार  पर  नहीं  |  वाणिज्यिक

 सिद्धान्त  यही  है  कि  हर  उत्पाद  को  अपना  व्यय  स्वयं  पूरा  करने  में  होना

 उत्पादन  की  लागत  निरन्तर  कम  होती  चलनी  जनता  जितना  विनियोजन  करती है  उसी के

 भ्रनुसार होनी  चाहिये  ।  इस  प्रकार  राष्ट्रीय  उत्पादन  की  निरन्तर  वृद्धि  के  लिये  we  सामान्य

 में  सरकारी  क्षेत्र  का  गरदा  निरन्तर  बढ़ाते  चलने  के  लिये  अधिकाधिक  नये  उपक्रमों

 तथा  विकास-परियोजनाओं  के  निर्माण  के  इन  उपक्रमों  से  होने  वाली  प्राय  भी  निरन्तर  बढ़ती

 चाहिये  ।

 संसदीय  नियन्त्रण  के  वारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।
 मुझे  श्राइचयं  हुसना  उनको  सुन  कर  क्योंकि

 सरकारी  उपक्रमों  से  सम्बन्धित  प्रश्नों  की  संख्या  ही  सबसे  अधिक  थी  भ्र ौर  मैंने  ही  उनके  उत्तर  दिये  हैं  ।

 दोनों  सभाग्रों में  एक  वर्ष  के  दौरान  इस  विषय  से  सम्बन्धित  १,०००  से  भ्रमित  तारांकित  ग्रोवर

 रांकित  प्रश्न  पूछे  गये  हैं  कौर  अलग-अलग  निगमों  के  प्रतिवेदनों  पर  लगभग  २०  बार  वाद-विवाद हो

 हैं  ।  हर  निगम  के  बारे  में  उसके  काम  के  आधार  पर  ही  सल  किया  जाता  है
 ।

 कुछ  लोगों

 को  शायद  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  में  कठिनाई  महसूस  होती  हमें  नद्दी  होती  ।  हम  उसे  भ्र पना  कत्तव्य

 समझते  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  गराज क्त  नहीं  है  ।  हम  बड़ी  सकता  से  उस  पर  नजर  रखते  हैं  ।

 हम  मानते  हैं  कि  लोकतन्त्र  की  सबसे  बड़ी  कीमत  यही  है
 कि

 उसके  बारे  में  प्रति  क्षण  सतक  रहा

 यही  बात  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाश्रों  पर  लागू  होती  है  ।  सभा  के  बाहर  भी  यदि  कोई  माननीय

 सदस्य  या  जनता  में  से  कोई  भी  उनके  बारे  में  हमें  भी  लिखते  हमारे  संयुक्त  मंत्री या

 प्रधान  मन्त्री  के  नाम  कोई  पत्र  भेजते  तो  हम  तुरन्त  ही  उसकी  जांच  कराते  बात  चाहे  कितनी  ही

 छोटी  कयों
 न  हो  ।  मुझे  निजी  क्षेत्र  में  भी  काम  करने  का  अनुभव  है

 ।
 में

 तो
 कांप  जाता  हूं  जब  सोचता  हूं

 कि  sore
 उस

 समय  लोग  मुझ  से  इतने  सारे  सवाल  पूछते  श्र  मेरे  अ्रधिकार  को  चुनौती  तो  मैं

 करता  ।  में  स्वीकार  करता  हु  कि  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्धकों  ने  भारतीय  जनता  ae  दोनों

 के  माननीय  सदस्यों  की  जितनी  आलोचना  सुनी  प्रौढ़  सहन  की  उतनी  ग्रा लोच ना  निजी  क्षेत्र

 का  कोई  भी प्रबन्धक सहन  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  ग्राहको  झपने  व्यक्तिगत  अनुभव  से  बताता  हूं  कि  निजी

 क्षेत्र  के  निदेशकों  प्रौढ़  दाखा-प्रबन्धकों  पर  कभी  भी  दोयरघारी  या  कोई  ae  प्राधिकारी  इस  तरह

 प्रश्नों  की  बौछार  नहीं  करता  |  लेकिन  हमें  इससे  कोई  शिकायत  भी  नवदीं  ।  हम  तो  इसका  स्वागत  करते

 हैं
 ।

 इतना  होने  पर  भी  कम  से  कम  यह
 तो

 नहीं  कहा  जाना  चाहिये
 कि  अन्य  देशों  के  मुकाबले

 हमारे  देश  में  सरकारी  उपक्रमों  पर  संसदीय  नियन्त्रण  कम  इंगलैण्ड  की  तुलना  हमारे  यहां

 सरकारी  क्षेत्र  पर  संसदीय  नियन्त्रण  कहीं  aire  श्रमरीका में  भी  इतना  संसदीय  नियन्त्रण  नहीं

 हालांकि  अमरीका  के  सरकारी  क्षेत्र  के  ऊं  गठन  को  नहीं  माना  जा  सकता  में  तानाशाह  देश्ञों

 की
 बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  वहां  तो  ऐसी  नुक्ताचीनी  कौर  की  कोई  गुंजाइश  ही  नहीं  ।  अन्य

 किसी  भी  लोकतांत्रिक देश  में  इतना  संसदीय  नियन्त्रण  नहीं है  ।
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 कौर  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 हमने  इस  सिलसिले  में  दल  के  स्तर  पर  एक  समिति  भी
 की

 है
 ।

 यह  समझना  ग़लत

 है  कि  हम  उसके  प्रतिवेदन  पर  विचार  नहीं  कर  रह  हैं  ।  उस  पर  योजना  आयोग  विचार  कर  रहा  है  ;

 ग्र  मंत्रि  परिषद्‌  विचार  शौर  उस  प्रतिवेदन  ही  प्राक्कलन  समिति  द्वारा  उठाये  गये

 meat  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  निर्णय  किये  जायेंगे  ।  सरकार  उन  प्रश्नों  पर  जब-तब  विचार  कर  रही

 भ्रध्यक्ष  महोदय  कौर  सभी  संसद-सदस्य  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य-संचालन  की  गहराई  से

 छानबीन  करने  के  लिये  जो  भी  तरीका  ठीक  समझेंगे या  जिस  * प्रकार की  समिति  नियुक्त  करने

 का  निर्णय  वह  हमें  पुरी  तौर  पर  मान्य  होगा  ।  सरकार  उसका  स्वागत  करेगी  |  विचार  इस

 पर  करना  है  कि  उस  समिति  का  स्वरूप  क्या  उसे  स्थायी  समिति  बनाया  या  एक  दूसरे  प्रकार

 की  लोक  लेखा  समिति  या  प्राक्कलन  समिति  का  रूप  दिया  मैं  किसी  निष्कर्ष पर  पहुंचने  में

 जल्दबाजी  नहीं  करना  चाहता  |  सरकार  तो  खुद  चाहती  है  कि  कुछ  चुने  हुए  संसद-सदस्य  इन

 सरकारी  उपक्रमों  की  areal  का  अध्ययन  करे  कौर  इनके  कार्य-संचालन  की  देख  भाल  ।

 हमें  उनके  अनुभव  से  बड़ा  लाभ  होगा  ।  उस  तरह  की  छानबीन  से  सरकारी  क्षेत्र  की  प्रगति  बड़ी  संतुलित

 भ्र  स्वस्थ  रहेगी  ।  कहना  या  समझना  गलत  है  कि  सरकार  उन  सिफारिशों  पर  विचार  ही  नहीं

 कर रही है  ।  मैंने  स्वयं  उनके  सम्बन्ध  में  पिछले  दो  महीनों  के  दौरान  geal  के  उत्तर  दिये  हैं  ।  मुझे

 यह
 तो

 नहीं  मालूम  कि  उनके  सम्बन्ध  में  कितने  प्रश्नों  की  qa  नहीं  दी  गई  लेकिन इतना

 जानता  हूं  कि  जितने  प्रश्नों  की  भ्रतुमति  दी  गई  उनके  उत्तरों  से  इतना  तो  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि

 मेनन  समिति  कौर  प्राक्कलन समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  हो  रहा  है  are  उनके  सम्बन्ध  में

 शीघ्र  ही  काफी  महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  जाने  वाले  हैं
 |

 कुछ  सदस्यों  की  भावना  है  कि  इन  प्रतिवेदनों  के  वाद-विवाद  के  लिये  यथेष्ट  समय  नहीं  दिया

 नाता
 |  में  बता  चुका  हूं  कि  सभा  इन  निगमों  के  वार्षिक  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  करती

 यदि

 महोदय  ate  कार्य  मंत्रणा  समिति  उसके  लिये  अधिक  समय  दे  तो  और  भी  wears  ।  हमारे

 संसद्-किये  मंत्री  प्रौढ़  हम  सभी  यही  चाहते  हैं  ।  में  स्वयं  ऐसे  कई  वाद-विवादों का  उत्तर  दे  चुका  हूं
 ।

 हम  ग्रोवर  भी  अधिक  समय  देने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  विषयों  के  महत्व  के  अनुसार

 ही  समय  का  बंटवारा  किया  जाना  चाहिये  ।  अच्छा  तो  यह  हो  कि  कुछ  माननीय  सदस्य  इन

 प्लग  उपक्रमों  के  बारे  में  अध्ययन  रंग  तब  हमें  अपने  सुझाव  दें
 ।  जरूरी नहीं  कि  वे  अपने  सुझाव

 सभा  में  ही  दें  ।  सभा  से  बाहर  भी  दे  सकते  हैं  ।  विशेष  भ्रध्ययन  इसलिये  जरूरी  है  कि  हर  उपक्रम

 की  अपनी  विशेषता  है  ।  हर  उपक्रम  के  अध्ययन  के  लिये  काफी  समय  कौर  यथेष्ट  ध्यान  देना  होगा  ।

 सरकार  ऐसे  सभी  सुझावों  का  स्वागत  करेगी  ।

 संसदीय  नियंत्रण  के  ्र  भी  कई  स्वरूप  हो  सकते  हैं  ।  उसका  केवल  यही  एक  तरीका  नहीं  है

 कि  एक  सामान्य  विधि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  पर  लागू  की  जैसा  कि  श्री  नौशीर  wear  ने

 कहा है  ।  मैं  समझता हुं  कि  १५  ४५  समवायों कौर  विभागीय  उपक्रमों  की  १७  श्रेणियों  पर

 एक  ही  सामान्य  विधि  लागू  करना  बड़ा  हानिकारक होगा

 abate  भरुचा  :  मेरा  मतलब  था  कि  वित्तीय  सिद्धान्तों  को  संहितावद्ध

 करने की  एक  सामान्य  विधि  हो  ।

 श्री  waar  विभिन्न  श्रेणियों  के  सरकारी  उपक्रमों  से  सम्बन्धित  सभी  वित्तीय

 सिद्धान्तों को  कोई  भी  एक  विधि  संहिताबद्ध नहीं  कर  सकती  ।  बैंकिंग  समवाय  के  वित्तीय  सिद्धान्त

 पी टेके के  कारखाने  पर  लागू  नहीं  किये  जा

 सकते

 ।

 frat  अंग्रेजी  में
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 श्र  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [at  अनुभा  ई

 इसीलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  माननीय  सदस्य  जिसमें  भी  दिलचस्पी रखते  हों  उस  एक  या  ¥-

 २०  सरकारी  उपक्रमों  को  चुन  कर  उनका  विशेष  झ्रध्ययन  करे  ।  नथी  सेवा  संस्थापित करते  समय

 सभा  से  उसकी  मंजू  दी
 ली

 जाती  है
 |

 सभा  में
 वाद-विवाद

 के  कई  अवसर  कराते  रहे  हैं  ।  अनुपूरक

 प्राय-व्ययन या  विशेष्  प्रतिदिन  की  चर्चा  के  समय  भी  ।  विशेष  अघ्ययन  से  हमें  भी  लाभ  होगा  ।

 मेरी  व्यक्तिगत  राय
 तो

 यह  है  कि  सरकार  की  दृष्टि  में  हमारे  यहां  यथेष्ट  संसदीय  नियंत्रण  मौजूद  है  |

 ATTA  के ग्रा धार  पर  उसमें  प्रौर  सुधार  किया  जा  सकता  उसे
 प्रतीक

 विस्तृत
 तो

 बनाया  जा  सकता

 लेकिन  यह  तो  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उनमें  अराजकता फैली  हुई  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  में

 पूर्ण सह  कार्य  है  ।  हमारे  मंत्रालय  में  पिछले  चार  साल  से  एक  समिति  काम  कर  रही  जिसकी

 बैठकों  में  अरन्य  मंत्रालयों  के  लोग  भी  बुलाये  जाते  हैं  ।  सभी
 म

 सहकारी  पैदा  करने  एक  सामान्य

 नीति  बनाने  को  हम  भरपूर  चेष्टा  कर  रहा

 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  विचार  है  कि  प्रबन्ध  का  सब  से  प्रति  स्वरूप  संविहित  निगम  का

 ay  सदस्य  विभागीय  प्रकार को  उससे  wear  समझते  हैं  ।  उनके  अतिरिक्त  कुछ  wer  सदस्य

 के  कार  को  ज्यादा  प्रति  मानते  हैं  ।  हमारा  अरपना  अ्रनुभव  यह  है  कि  तीनों  प्रकार  के

 प्रबन्ध  की  काफी  गुंजाइश  सरकारी  क्षेत्र  में  कुछ  ऐसे  भी  निगम  हैं--जैसे  बैंक  श्राफ  इंडियाਂ

 या  जीवन  बीमा  जो  थोड़ी  तूं  जी  से  बड़ी-बड़ी  राशियों  के  काम  करते  हैं---उनके  लिये  सेवी हित

 निगम  बनाने  के  अतिरिक्त  अन्य  कोई  तरीका  ही  नहीं  ।  उनमें  औद्योगिक  या  वाणिज्यिक  उपक्रमों

 के  ढंग  का  कोई  कार्य  होता  ही  नहीं  ।  इसलिये  सर्वोत्तम  यही  है  कि  उचित  संविधि  अर  यथेष्ट  सतकंता

 के  प्राकार  पर  ही  ग  बढ़ा  जाये  ।  लेकिन  कुल  एक  मोटे  तौर  हमारा  विश्वास

 बन  गया  है  कि  प्रबन्ध  का  सब  से  भ्रच्छा  स्वरूप  समवाय  का  ही  क्योंकि  उसके  लिये  हमारे देश  में

 समवाय विधि  मौजूद  है  ।  हम  अनुभव  के  प्राकार  पर  समवाय  शभ्रधिनियम  में  निरन्तर  सुधार

 करते  चले  जा  रहे  उसमें  उन  सभी  परित्राणों  की  व्यवस्था  मौजूद  है  जो  वाणिज्यिक  उपक्रमों
 को

 चाहि  |  उसमें  उपक्रमों की  छानबीन  की  व्यवस्था
 भी

 मौजूद  है
 ।

 विभागीय  समझा
 को

 छोड़  कर

 aa  सभी  सरकारी  उपक्रमों  पर  समवाय  विधि  लागू  होती  जब  तक  कि  सभा  की  स्वीकृति  या

 संविधि  की  विशेष  व्यवस्था  के  द्वारा  किसी  सरकारी  उपक्रम  को  विमुक्त  न  किया  गया  हो  ।  यदि

 देखा  जाये  तो  सरकारी  उपक्रमों  पर  दोहरा  नियंत्रण  रहता  है  ।  पहले  तो  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की

 भांति  उनके  लेखों  की  लेखा-परीक्षा  अधिकृत  लेखापाल  करते  हैं  ;  उसके  बाद  महानियंत्रक  लेखा

 परीक्षक  उनकी  लेखा-परीक्षा  कराने  हैं  ;  प्रौढ़  फिर  उसके  बाद  हम  स्वयं  उत्पादन  की  किस्म  ak

 मुल्यों  की  दृष्टि  से  उनकी  अलग-म्लान  लेखा-परीक्षा  करते  रहते  हैं  ।

 हमारा  अनुभव  ही  रहा  है  कि  प्रबन्ध  के  न्य  सभी  प्रकारों  से  समवाय  का  स्वरूप  ही  अधिक

 लाभदायक  सिद्ध  gare  i  यदि  माननीय  सदस्य  ऐसे  कुछ  समवायों के  संतुलन-पत्रों  का  अध्ययन

 तो  उससे  उनको  कौर  सरकार--दोनों को  काफी  फायदा  होगा  ।  फिर  यह
 भी

 बता  दूं

 कि  इन  प्रतिवेदनों  में  सुधार  की  काफी  गुंजाइश  है  कौर  हमें  इन  से  सन्तोष  नहीं  है  ।  लेकिन  एक  बात

 जरूर  देखेंगे  कि  हर  साल  इनमें  सुधार  हो  रहा  श्राप  इस  साल  का  प्रतिवेदन पिछले  साल

 से  बेहतर  पायेंगे  |  हम  इन  प्रतिवेदनों  में  af  क  से  प्रतीक  जानकारी  भर  देना  चाहते  हैं
 ।

 इस  मामले

 में  हम  अपनी  तुलना  निजी  क्षेत्र से  नहीं  करते  ।  इसलिये  कि  सरकारी  क्षेत्र  को

 होना  चाहिये
 ।

 उनमें  भारत
 की

 जनता  का  रुपया  है
 ।

 उनके  लिये  हम  संसद  कौर  जनता

 के  सामने  जवाबदेह  हैं  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 में  चाहता हूं  कि  सभी  माननीय  सदस्य  इसमें  हमें  प्रिया  सहयोग  दें  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 चाहें  तो  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  या  या  बैंक  आफ  इत्यादि

 के  प्रतिवेदनों की  प्रति  प्रकाशन  से  पहले  भी  देख  सकते हैं  abate  किन्हीं  मदों  के  बारे  में

 चाहें  तो  विशेष  तौर  पर  जानकारी  हासिल  कर  सकते  हैं  ।  प्रकाशन  के  समय  हम  वह  सुचना  उन

 प्रतिवेदनों  में  जोड़  देंगे  ।  हम  देश  के  सभी  सभी  श्रर्थशास्त्रियों  ate

 साथियों  को  सहयोग  की  अपेक्षा  करते  वे  जो  सुधार  हम  करने  के  लिये  तैयार  सरकार

 इन  प्रतिवेदनों को  अच्छे  से  भ्रच्छा  रूप  देना  चाहती  है  ।  इसलिये  कि  उससे  सरकारी  उपक्रमों  के

 परीक्षण को  THA  बनाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  पूरे  एशिया  ate  sala  के  कम  विकसित  देशों  में

 केवल  भारत  ही  एक  देश  है
 जहां  एक  इतने  बड़े  पैमाने  पर  सरकारी  क्षेत्र  परीक्षण  किया  जा

 रहा है  ।  इस  लिये  हम  इन  प्रतिवेदनों  को  अधिक  से  अधिक  तथ्यपूर्ण  बनाना  चाहते  हैं  |

 ये  दोनों  प्रकाशन  उन  सेकड़ों  प्रतिवेदनों  का  संक्षेप  या  arias  रूप में  जो  कि

 विभिन्न  निगमों  द्वारा  प्रस्तुत  fet  जाते  हैं  ।  उद्देश्य  यह  है  कि  इन  उपक्रमों  के  कार्य  को  जनसाधारण

 की
 भावा  में

 व्यक्त  किया  जाय
 ।  दूसरों  पुस्तिका में  ब्रांडों  के

 आधार
 पर

 कार्य
 का  मूल्यांकन

 किया  गया है  इसलिये  इस  सम्बन्ध में  प्रस्तुत  करने  का  ढंग कुछ  बदल  गया  इस  सम्बन्ध में

 हम  सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  तथा  केन्द्रीय  सांख्यकीय  संगठन  मंत्रिमंडल-सचिवालय

 भी  इस  सम्बन्ध  में  निरंतर  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  पूरा  विश्वास है
 कि  art  वर्षों

 में  ये

 प्रतिवेदन  अधि  हा धिक  दिलचस्प  होते  जायेंगे  ।

 इन  निगमों के  स्वायत्तता के  सम्बन्ध  में  भी  प्रश्न  उठाया  गया है  यदि  ये  निगम

 स्वायत्तशासीਂ  नहों  होते  ate  सरकार  के  मंत्री  तथा  सचिव  इनके  कार्यों  में  हस्तक्षेप  करते  रहते

 तो  उनको  कुंग नता  विमान  कुचलता  का  wars  भी  नहीं  होती  ।  कई  उपक्रमों  के  मंत्री के

 रूप  में  awe  सकता हूं
 कि

 मेरे  पास  बहुत  कम  फाइलें  गाती  वे  भी  या  तो  ३०००  रु०  से

 श्रमिक के
 वेतन  वाले  पदों  की  नियथुर्किति  से  सम्बन्धित  होती  या  कोई  नीति  सम्बन्धी  होती

 श्री  चे०  tro  पट्टाभिरामनने  यह  ठीक  ही  कहा कि  एक  उपक्रम के  अध्यक्ष के  रूप में  भी

 वे  मुश्किल  से  वहां के  दिन  प्रति
 दिन

 के  काम  के  सम्बन्ध में  जान
 पाते

 थे  |  भारत  सरकार

 के  सचिवों  से  कहीं  भ्रमित  प्रत्यायोजित  स्वायत्तता  आजकल  निगमों  के  छोटे  मैनेजरों  wit

 सर्वोच्च  मैनेजरों के  पास  इस  का  कारण  यह  हैकि  मंत्रालय के  सचिवों  ak  मंत्रियों के

 पास  बहुत  स्फटिक  काम  रहता  वे  प्रत्येक  नियुक्ति  तथा  प्रत्येक  कार्य की  देखभाल

 नहीं कर  सकते हैं  ।  जहां तक  नीति  का  सम्बन्ध है  उसकी  जिम्मेदारी  हमारी है  ।  तथापि

 इसका  तोपों  हस्तक्षेप  करना  नहीं  श्राप  हमें  नीति  का  निर्देश  करते  हैं  ग्रोवर  हम  उसे

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सबसे  निचले  स्तर  तक  पहुंचाते  हैं
 ।

 हमारा  उद्देश्य  we  हमें

 स्वायत्तशासी  बनाना  है  तथापि  यह  अ्रधिकार  उन्हें  सीमा  से  अधिक  नहीं  दिया जा  सकला

 इसीलिये  हम  उन्हें  भ्रद्धस्वायत्तशासी  संस्थायें
 कहते  हैं

 ।  वास्तव  में  किसी  भी  ग्र र्थ शास्त्री

 ने  यह  सलाह  नहीं  दी  है  कि  किसी  भी  उपक्रम  के  प्रबन्ध  को  सबसे  निचले  wear  संयंत्र  स्तर  पर

 पूर्ण  स्वायत्तता दीਂ  जानी  चाहिये  अतः  जनता  नीति  तथा  राष्ट्र  के  हित  को  ध्यानमें रख

 कर  इन  उपक्रमों  को  प्रतीक  से  प्रतीक  स्वतंत्रता दी  जाती  माननीय सदस्य  oot  यात्राओं

 में  इन  परियोजनाओं  के  योग्य  प्रबन्धकों  से  बातचीत  करके  यह  पता  लगा  सकते  हैं  कि  केन्द्र

 राज्य  स्तर  पर  कार्येपानिक  waar  मंत्रियों  दवारा  उनके  कार्य  में  कितना  हस्तक्षेप किया

 जाता है  |
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 श्र  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मनुभाई

 यह  प्रश्न  उठाया गया  है  कि  असैनिक  अधिकारियों को  इन  समवायों  के  प्रबन्ध में  कितना

 हिस्सा लेना  संसद  सदस्यों को  इन  में  भाग  लेना  चाहिये  तथा  क्या  इनके

 लिये  विशेष  पदालि  बनाने की  शझ्रावस्यकता है  |  इन  प्रश्नों  पर  कई  बार  सभा  में  चर्चा  हो  चक

 है  तथा  सरकार  द्वारा  इन  पर  विचार  भी  कर  लिया  गया  है  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  सैनिक

 भ्र धि कारियों को  इनसे  बिल्कुल  पृथक  रखा  भारतीय  शिवसैनिक  सेवा  तथा  भारतीय

 प्रशासन  सेवा  के  अधिकारी  बहुत  योग्य  प्रशासक  होते  वे  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  इन  १२३

 वर्षों में  प्रगति  योग्यता  प्रदर्शित कर  चके  हैं  ।  मेरे  कथन  का  तात्पर्य यह  नहीं  है  कि  उनमें सभी

 प्रथम  श्रेणी के  प्रशासक  होते  मेरा  व्यक्तिगत  श्रुति  यह  है  कि  उनसे देश  को  काफी  लाभ

 पहुंचा है  उन  का
 प्रशासनिक  अनुभव  सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों  में  भी  बहुत  लाभदायक  सिद्ध

 ठगा है  |  इसका  यह  aaa  नहीं  है  कि  टेक्नीकल  प्रबन्धकों  को  महत्व  नहीं  दिया  जाता  है

 मदि  amr  हिन्दुस्तान  हिन्दुस्तान  शिया  तथा  भारी  बिजली  कारखाना  इत्यादि

 उपक्रमों के  संगठन  को  देखें  तो  श्रमिकों  यह  ज्ञात  होगा  कि  दो  या  तीन  सर्वोच्च  भ्र धि कारियों को

 छोड़  कर  कोई  भी  व्यक्ति  केवल  प्रयास  नहीं  होता  है  |  afer  टेक्नीकल

 व्यक्ति  होत  हैं  |  भले हीਂ  यें  लोग  औद्योगिक  प्रबन्ध  पुंज  में  से  हों  या
 गेर-सरकारी

 क्षेत्र  में  से

 ।  पदनिवत्त  रेलवे  कर्मचारी |  में  aaa  दे  सकता  हूं  कि  इन  उपक्रमों  में  weft
 प्रशासकों

 की  संख्या  कम  से  कम  है  ।

 इसमें  संदेह  नहीं कि  aaa  प्राप्त  अधिकारियों  की  कमी के  कारण  हमें  पद निवृत्त  afer

 कारी  भी  लेने  होते  तथापि  हमें  इसके  लिये  दुख  नहीं है  ।  इंस  सम्बन्ध में  हमें  रेलवे  से

 बहुत  सहायता  मिलती  कई  मुख्य  इंजीनियरों ने  जो  कि  ५५  वर्ष
 की

 शरायु  में  पदनिवृत  हो  जाते

 अपने  प्रकांड  भव्य  द्वारा  अपनी  पांच  या  सात  वर्ष  की  सेवा  में  विभिन्न  उपक्रमों  में  पहाड़ियों

 के  संगठन  करने  में  बहुत  सहायता  पहुंचाई है  ।  प्रतिरक्षा  संगठनों  में  भी  कुछ  व्यक्ति
 ४५

 या
 ४८  वर्ष  ama  पदनिवृत  हो  जाते  हमारा यह  प्रयत्न  होना  चाहिये कि  हम

 उनके  भ्  का  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  हित  में  उपयोग  कर
 ।  हम  ऐसे  पानीपत

 व्यक्तियों  को  नहीं  लेते  जो  बहुत  sta  होते  हम  केवल  ऐसे  व्यक्तियों को  ही  waar  देते  हैं  जो

 सक्षम  होते  जो  कुछ  काम  कर  सकते  हैं  प्र  ऐसे  व्यक्तियों को  केवल  उनकी  कुशलता के  ही

 पर  लिया  गया  है  ।

 अब
 में  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  पुज  को  लेता  हमने  इसके  अन्तर्गत  २००  व्यक्तियों

 को  चुना  था
 ।

 जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  केवल ८  या १०  को  छोड़ कर  सभी  को  विभिन्न  समवायों
 सेले  लिया  गया  उक्त  पंज  से  सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  टेक्नीकल प्रशासनिक

 अघिकारियों  की
 श्रावश्यकता  पूरी  नहीं हुई

 भोपाल
 के

 भारी  बिजली
 के

 कारखाने

 में  १२००० से  १८०००  दक्ष  तथा  अदक्ष  कमंचारियों की  श्रावव्यकता  इसमें  कम  से  कम

 ५००  इंजीनियरों  की  आवश्यकता  होगी

 भारत  जैसे  अ्रविकसित  tas  लिये  जहां  कि  इंजीनियरिंग  कालेजों  की  स्थापना  अभी

 दस
 या

 पन्द्रह  वर्षों  से  हुई  वहां  ऐसे  कारखानों  पर  जहां  कि  ऊंचे  प्रकार
 की

 टेक्नीकल

 जानकारी  की  जरूरत है  यदि  हम  ऐ  से  व्यक्तियों के  अनुभव  का  लाभ  उठायें  जिन्होंने  सरकारी
 सेवाओं

 में  पूर्ण  कुशलता  से  कार्य  किया  है  तो  इसे  अनुचित  नहीं  कहा  सकता  हमें  वस्तुत

 ऐसे  लोगों  को  बधाई  देनी  चाहिये
 ।  रेलवे  बोर्ड के  भूतपूर्व  भ्रध्यक्ष के

 कार्य
 को

 विश्व
 के

 किसी



 २३  १८८२  )  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्राक्कलन  Lowe

 भर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 भी  मापदंड से  परखा  जा  सकता है  |  हमें  उनके  वहां  रहन ेमें  बिल्कुल  दुख  नहीं  इसके

 विपरीत  ये  भ्र सैनिक  atc  टैक्नीकल  अधिकारी  जो  कि  विभिन्न  विभागों  से  लिये  गये  हैं  पूर्ण

 लगन  att  समर्पण  से  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्य  में  योगदान  दे  रहे  हैं  ।  इसमें  संदेह  नहीं

 हैकि  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इन  पद निवृत  अधिकारियों  को  खपाने  रुपया

 कमाने  के  साघन  मात्र  नहीं  बनाना  चाहियें
 |

 में  सभा  को  आशवासन  देता  हूं  कि  यदि  ऐसा

 कोई  मामला  हमारी  निगाह में  waar  तो  हम  उस  पर  विचार  तथापि मेरे  विचार  से

 ऐसा  कोई  श्रवसर  जायेगा  ही  नहीं  क्योंकि  पहले  तो  हम  काफी  चौकन्ने  ऐसा  प्रत्येक पद  fret

 वेतन  ३०००  रु० से  होता है  वह॒मंत्रिमंडल-नियुक्ति-समिति के  स्तर  तक

 २०००  रु०  से  ३०००  Fo  वाले पद  पर  लोक  सेवा  शभ्रायोग  शर  उच्चतम  चुनाव  समिति  में  विचार

 हो  जाता है  |  यदि  कहीं पर  कोई  गलती  क्योंकि  इतने  विशाल  संगठन में  गलती  होने

 की  भी  संभावना  तो  उस  पर  यथोचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 जहां  तक  संसद  सदस्यों  के  इन  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  भाग  लेने  का  सम्बन्ध  इस  पर

 सभा  कई  बार  विचार  कर  चुकी  है  |  मैं  उस  सारे  meal  नहीं  दुहराना चाहता  हूं  ।

 निसंदेह ऐसे  समय  जब  कि  हम  कई  जटिल  समस्याओं में  उलझे हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 से  जनता  के  प्रतिनिधि बहुत  कुछ  सीख  सकते हैं  ।  इन  उपक्रमों के  सहयोग से  मेने  भी  बहुत

 कुछ  सीखा  माननीय  उपाध्यक्ष  ने  इस  सम्बन्ध  में  ठीक  ही  कहा  था  कि  यदि  हम  निदेशक

 बोर्डे  में  होने  के  कारण  मंत्रियों  तथा  प्रबन्धकों  आलोचनाओं  से  उत्तेजित हो  wa  तो

 इसे  भ्रच्छा  लक्षण  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |  इस  देश  में  हमें  सभी  स्तरों पर  नेतृत्व  बनाना

 इस  सभा  के  ५००  तथा  राज्य  सभा के  २५०  सदस्य देश  के  बुद्धिवादी  तथा  जनसाधारण

 का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  उनको  निदेशक  बोड़  में  जाने  का  भ्र वसर  दिया  जा  सकता  वे

 wat  रह  कर  भी  निष्पक्ष  कौर  सच्चे  रह  सकते  हैं  ।  कई  माननीय  सदस्य  जो  इन  उपक्रमों

 में  रहे  वे  वहां  रह  कर  भी  उन  उपक्रमों  के  कड़े  श्रालोचक  बने  तथापि  सभा  इस  मामले

 में  निश्चय  कर  चुकी  है  कि  कुछ  पदों  में  रह  कर  प्राप्त  हो  जाती  है  कौर  कुछ  पदों

 में  रहने  से  श्रीलता  नहीं  कराती  हम  माननीय  सदस्यों  से  ऐसे  पदों  में  काम  करने  को  कहते

 हैं  जिनमें रह  कर  प्रदाता  प्राप्त  मैं  उन  माननीय  सदियों  का  कृतज्ञ  हूं  जिन्होंने  उन  पदों

 पर  काम  करने  के  लिये  हमारे  निमंत्रण  को  स्वीकार  किया  उनका  नेतृत्व तथा  पथप्रदशन

 उन  उपक्रमों  के  संचालन  तथा  जन  सम्पर्क  के  हितों  में  बहुत  उपयोगी  सिद्ध  gar

 इसके  स  उत्पादन की  लागत  बिक्री  तथा  कीमत  नीतियों  का  प्रश्न

 भी  उठाया गया  है  समाजवाद  के  बुनियादी  प्रौद्योगिक  नेतृत्व तथा  वाणिज्यिक

 सिद्धांतों  के  प्राकार  पर  इन्हें  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  रूप  में  चलाया जा  रहा  यद्यपि

 हमारे  पास  काफी  लागत  लेखापाल  नहीं  हें  तो  भी  सभी  स्तरों  में  लागत  से  लेखापालन  wear

 जाता है  |  जहां तक  लागत  लेखापाल  उपलब्ध  हैं  हम  उनका  उपयोग  करते  हैं  ।  यदि  कोई  उपक्रम

 अपने  उत्पादन  की  लागत  कौर  उसके  प्रकार  के  सम्बन्ध  में  जागरूक  नहीं  है  तो  उसे  उपक्रम

 कहना  हो  गलत  उसे  बन्द  हो  जाना  चाहिये  |
 सरकारी  उपक्रमों

 को
 प्रदश  प्रस्तुत  करना

 होता है  मंत्रालय  के  अंतगर्त  खाने  वाले  उपक्रमों  तथा  अन्य  उपक्रमों  में  उचित  रूप  से  लागत

 उत्पाद  विश्लेषण  प्रत्येक  मद  की  लागत  का  विश्लेषण  इत्यादि  होता  वे

 उत्पादन  की
 पूरी  लागत  निकालते  कुछ  मामलों  में  मेरा  यह  कि  है  कि  बो  डे  के  निदेशक  बिक्री

 की  कीमत  निश्चित  करने  के  पूरव  इस  बात  का  विशेष  प्रयत्न  करते  हैं  कि  उसके  लागत  का

 विश्लेषण  क्या है  ?
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 सरकार  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मनुभाई

 एसा  कोई  देश  नहीं  है  जिस  ने  कि  पांच  वर्ष  में  तीन  विशाल  इस्पात  संयंत्र  निर्माण  किया

 है  ।  श्राप  कुछ  समय  में
 देखेंगे

 कि  इन  इस्पात  ats  में  कितना  उत्पादन  है  ।  ये

 संपंत्र  संयंत्र  हैं  ।  जब  मैं  मास्को  ग्रोवर
 नावों  क्रो मोटो स्क

 गया  तो  श्री
 स्यू  देव  ने  मुझे

 यह  बताया  था  कि  मिलाई  में  उन्होंने  वे  नवीनतम  उपकरण  amt  हैं  जो  कि  रूस  में

 भी  किसी  एक  कारखाने  में  उपलब्ध  नहीं  इसी  प्रकार  रूरकेला  में  भी  पश्चिम

 जर्मनी के  टेक्निशियनों  ने  सर्वोत्तम  टेकनी कों का का  प्रयोग  किया  है  ।  तथापि  उनके  विकास  atk

 परिपक्वता में  कुड  समय  लगता  तीन या  चार  वर्ष पइचात्‌ ग्राप उन के नतीजे श्राप  उन  के  नतीजे  देख  सकते

 हैं  ।  हम  वहां  एक  विशेष  बुनियादी  नीति  श्र  दृष्टिकोण  से  काम  कर  रहे  तथा  सरकारी

 कर्मचारियों  कौर  टेक्निकल  अ्रधिकारियों  से  जिस  लाचार की  उपेक्षा  की  जा  सकती  है

 वह  वहां  मौजूद  है  ।  इस  वात की  पुरी  ara  है  कि  सफलता  प्राप्त

 ।  निस्संदेह  कहीं  raaaa  अधिकारियों  तथा  श्रमिकों  की  भी  गलती  हो

 सकती  है  ।  हम  अपनी  गलतियों  का  परिमार्जन  हमें  इस  में  लज्जा

 अ्रतुभव  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  जब  हमने  इतना  वृहद  कार्य  अपने  हाथों

 में  लिया  है  तोहें  सभी प्रकार की  श्रालोचनाप्रों के  लिये  ु... तप्रार  रहना  ।  हम  इस
 ध

 । संबंधी  में  भावुक  नहीं  हू  अपितु  हम  खुन  हृदय  से  सभी  प्रकार  की  आलोचनायें

 सुनते  को  तैयार  जब  हम  सरकारी  क्षेत्र  का  समर्थन  करने  के  उद्देश्य

 से  यह  आलोचना कर  रहे  हैं  ।  श्री  कोई  भी  व्यवित  सरकारी  क्षेत्र को  धक्का  पहुंचाने  के

 ara  से  उसकी  आलोचना  नहीं  करता  क्योंकि  वह  समय  aa  बीत  गया

 है  पौर  इस  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  की  जड़ें  जम  गई

 कीमत  संत्रंबी  निती  का  उद्देश्य  मुख्यतः  एक  तो  उत्पादन  की  लागत  कम  करना

 are  दुसरे  aa  संबत्  उपभोक्ता  को  आपात  की  गयी  वस्तुप्रों  की  दरों  पर  माल

 देना  है  ।  हमारा  उदेश्य  केवल  इतना  ही  नहीं  है  aq  हम  इस  का  लागत  बीमा

 भाड़ा  सहित  पहुंचने  के  निकालने  arya  करते  हैं  जिस  से  अधिकतम

 aa  संभव  हो  सके  ।  अतः इस  बात  की  ग्रा शंका  नहीं  करनी  चाहिये  इस्पात  का

 मूल्य  २०  ५०  रु०  प्रति टन  अ्रधिक  हो  जायेगा तो  इंजीनियरिंग  उद्योग  ठप्प  हो  जायेगा

 यदि  इस्पात की  कीमत  में  २०  या  ५०  रु०  प्रति  टन  की  वृद्धि  होगी तो  ग्राहको  प्रति  संयंत्र

 प्र  करोड़  रुपये  वार्षिक  की  afte  अप  at  ।
 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  का  एक

 महत्वपूर्ण  कार्य  लाभ  कमाना  भी  जो कुड भी  लाभ  होगा  उसे  उसी  उद्योग  में

 योजित  किया  जायेगा  ।

 a4  कल  ग्रध्यक्ष  महोदय  को  यह  बताया था
 कि  तीसरी  योजना

 के
 दौरान  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  are  से  राष्ट्रीय  राजकोष  को  ४४०  करोड़  रुपये  की  राय  होगी  ।  यह

 वह  राशि है  जो  कि  कर  देने  के  बाद  बच  रहेगी  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  समवाय  उपक्रम या  कम्पनी

 को  सभी  ब्याज  या  war  सेवा  भार  war
 करने  होते  इस  के  cea

 जो  कुछ
 भी

 बच  रहता  है  उसे  हम  लाभ  या  रक्षित  धन  कहतें  हैं  ।  अवक्षयण  की  राशि  भी

 पहले  निकाल  ली  जाती  है  ।  इस  के  पश्चात्  जो  अतिरिक्त  राशि  उपलब्ध  होगी  वह

 इन  उपायों  के  विकास  तथा  भारतीय  जनता  को  लाभांश  के  रूप  में  प्राप्त  इस  से

 राष्ट्रीय  बजट  में  प्रभाव  पड़ेगा  ।



 १८८२  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्राक्कलन  र७४ ३

 कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 उक्त  ४४०  करोड़  रुपयों  की  wafer  से  १४०  करोड़  हमें  राज्य  परिवहन

 निगमों  तथा  राज्य  सरकारों  के  उपक्रमों  से  प्राप्त  होंगे  |  मोटे  तौर  पर  ३००

 करोड़  रुपये हमें  केन्द्रीय  सरकार  के  उपायों से  प्राप्त
 So  करोड़  रुपये का  अनुमान

 भी  एक  मोटा  अनुमन्य  हमें  इस  संबंध
 में  भ्र तू मान  ak  हिसाब  लगाना

 इसका  कारण  यह  है  कि  इस  साथ  में  झांकने  कठिनाई  से  प्राप्त  होते  ak  इन  विकासशील

 वृहद  उपक्रमों  विवाद  उत्पादन तथा  लागत  का  भ्  लगाना  बहुत

 कठिन

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपायों  पहली  योजना  के  दौरान  ६०  करोड़  दूसरी  योजना

 के  दौरान  लगभग  ७४५०  करोड़  ake  तीसरी  योजना  के  लगभग  ११५०  रुपये

 लगाये  उत  '४४०  करोड़  रुपये  का  अनुमान  इस  आघार पर  लगाया  गया  है  ।

 लाभ  कमाना  कोई  लज्जा  की  बात  नहीं  है  ।  तथापि हमें  किसी  उद्योग  पर  एकाधिकार

 करते  को  प्रयत्न  नहीं  करना  चाहिये  |  यह  कहना  गलत है  fe  इस्पात पर  हमारा

 एकाधिकार  क्योंकि  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  दो  विशाल  उपक्रम  हैं प्र ौर  हम  उन  के  साथ

 खुले  बाजार  में  प्रतिद्वंदिता  कर  रहे  औषधि  निर्माण  के  क्षेत्र  में  तो  कई  गैर-सरकारी

 कम्पनियां  हैं  ।  हम  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रतियोगिता  को  एक  अच्छी  बात  समझते हैं

 आधुनिक  युग  में  हम  राष्ट्रीयकरण  को  समाजवाद  का  पर्थायवाची  नहीं  कह  सकते  हैं  ।

 ५  जिस  में  कई  अन्य झा शु निक पुग  में  समाजवाद  ऐसे  सरकारी  क्षेत्र  को  कहते

 नीतियों के  साथ  कई  आधिक  वित्तीय  तथा  सामाजिक  नीतियां  क्रियान्वित  होती हैं  ।  हम

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी  प्रतियोगिता का  अवसर  देते

 बिजली  के  भारी  उपकरणों  के  क्षेत्र  में  भी  सभा  को  कई  बार  बताया  है  कि  इन

 परियोजनाओं  का  अंतिम  रूप  से  निरूपण  हो  जाने  पर  हम  गेर-सरकारी  क्षेत्रकों  भी

 अरपन  कारखाने  स्थापित  करने  की  इज जुत  दें  ।  में  जानता  चूंकि  वें  इस

 an  कोई  प्रयत्न  नहीं  करेंगे  ।  मशीनी  औजारों  के  क्षेत्र
 में

 भी  गेर  सरकारी  क्षेत्र  ने  प्रभी  तक  कुछ

 नहीं  किया  wa  हम  इस  क्षेत्र
 में

 दो  अन्य
 कारखाने  खोल  रहे  उन  में

 से
 भारी

 मशीनी  औजारों  के  लिये  एक  कारखाना  रांची  में  खुलेगा  ।  इस  संबंध  में  हमें  उन  पर

 रोपण  नहीं  करना  ati  किसी  विकसित  देवा  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  में

 यह  दुबे लता  रहती  है  किवे  किनी  ऐसे  क्षेत्र में  जहां  लाभ  की  अनिश्चित्‌ता रहती रहती  है

 वहां  उचित  alate  नेतृत्व  के  रुपया  नहीं  लगाना  चाहते  है ं।  ऐसे  क्षेत्र में

 अच्छी  सरकार  या  संसद्‌  को  ही  नेतृत्व  करना  होता  है  ।

 अब  मैं
 श्रम  संबंधी

 नीति
 को

 लेता  हूं  ।  met  नियोजक  होना  बहुत  कठिन

 है  क्योंकि  केवल  कुछ  विधियां  पारित  कर  लेने  से  ही  श्रम  प्रबन्ध  नहीं  हो  जाता  है  ।  यह

 arta  व्यवस्था  a  मानवीय  सम्पकं  का  मामला  है  ।  जहां  तक  सभी  स्तरों

 पर  मानवीय  नेतृत्व  संभव  नहीं  है  हम  आदर्श  नियोजक  नहीं  हो  सकते हम

 सभी  मापदंडों के  पालन  करने  का  प्रयत्न  करते  हें  ,  ae  हमने  भझ्रधघिकतम  कल्याणकारी

 कार्यों  at  सुविधायें दी  हैं  ।  सिंदरी  में  श्रमिकों  को  सर्वाधिक  सुविधायें  दी  जाती  कोई

 व्यक्ति  जा  कर  हिन्दुस्तान  एन्टीब/प्रोटिक्स  ate  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कारखाने  में

 हम  इस  बात  का  प्रयत्न करते  हैं  कि  जहां  तक मजदूरों  की  बस्तियां
 देख  सकता  है  |

 हमारे  संसाधनों  द्वारा  संभव  अ्रधिकाधिक  कल्याण  संबंधी  भविष्य



 Rove  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  सम्बन्धी  प्राक्कलन  बुधवार १४  १९६०

 शर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मनुभाई

 अस्पताल  स्कूल  तथा  प्रकार  की  omar  सुविधायें  प्राप्त  हो  सकें  ।  कुड  विदेशी

 अर्थशास्त्रियों  ने कहा  हैकि  हम  अपनी  बस्तियों  में  बहुत  अधिक  रुपया  लगा  रहे  तथापि  हमें  इस

 पर  वें  है  ।  उनकी  मजूरी  भी  गेर-सरकारी  क्षेत्र  तुलना  में  अधिक  है  ।

 उदाहरण  के  लिये  सिंदरी
 में  देश  के  उस  क्षेत्र  में  सब  से  अधिक  मजूरी  है  तथा  वह  देश

 के  रासायनिक  उपक्रमों के  झ्रादर्श  नियोजक  का  काम  कर  रही  में  उच्चतम  पदों  पर

 काम  करने  वाले  प्रबन्धकों
 की  बात  नहीं  कर  रहा  यद्यपि हम  ऐसे

 लोगों  को  ३०००  Fo

 ४०००  रु०  से  अधिक  नहीं  दे  सकते  तथापि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  लोहे  ate

 इस्पात  के  कार बातों  ATA  व्यक्तियों  को  १००००  रु०  माहवार  तक  मिलता  तथापि

 जहां  तक  बुनियादी-मजूरी-रूपरेखा  का  तात्या  है  हम  उपक्रम  से  टक्कर  लेते  को

 तैयार  हें

 ma  में  कारखाना  समितियों को  लेता  हूं  ।  व्यवहारतः  प्रत्येक  उपक्रम  में  एक  कारखाना

 समिति  है  निस्संदेह हम  प्रबन्ध  परिषदों  की  स्थापना  नहीं  कर  सके

 +  मुहम्मद  इलियास  रूरकेला  दुर्गापुर  कौर  भिलाई  में  निर्माण

 समितियां हैं
 ?

 कतरी  मनु भाई  हमनें  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  को  तीन  भागों
 में

 विभाजित  किया

 है  ।  पहिले  वे  जो  कि  प्रशासन  या  उपक्रम  चला  रहे  वहां  सभी  प्रकार  के  संगठन  मौजूद  हैं  ।  दुसरे

 जो  भ्र भी  विकसित  हो  रहे  हैं  वहां  वे  सभी  सामाजिक  प्रयोग  नहीं  किये  जा  सकते

 तथापि  हम  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के उपकर्मों में में  कारखाना

 समितियों  तथा  प्रदत्त  परिषदें  कायम  हों  ।  इस  संबंध  में  श्रम  मंत्री  ने  यहां  भ्राइवासन  दिया

 था  alt  हम  सभी  इस  बात में  सहमत  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इन  सामाजिक

 प्रयोगों  में  पथ  प्रदर्शन  करन  चाहिये  |

 निस्संदेह  भ्रामक  नियोजक  बनने  प्रयत्न  करना  बहुत  कठिन  है  हम  एक  अच्छे

 नियोजक  बनना  चाहते  हैं  ।  हम  एक  नियोजक  हैं  जिन  के  साथ  श्री  बनर्जी या

 कोई  सदैव  वार्ता  कर  सकते  हैं  ।  हम  सेव  उपलब्ध  संसाधनों की  सीमा  तक  मानवीय

 श्रावश्यकताग्रों  को  पुरा  करने  को  तैयार  हैं  ।  तथापि  हम  wal  राद  नियोजक  बनने  का  दावा

 नहीं  करते  हैं  ।

 अंब  मैं  प्रशिक्षण  का  प्रश्न  लेता  हूं  ।  मेरे  विचार  से  सरकारी  क्षेत्र  ने  राष्ट्र  को
 जो

 सब  से  महान्‌  देन  दी  वह  उन  कारखानों  में  होने  वाला
 उनका  उनका

 समाजवादी  दृष्टिकोण  नहीं  वहू  उनके  द्वारा  दिया  जाने  वाला  प्रशिक्षण  ।  उदाहरणार्थ

 भोपाल  में  इस  समय  ३८००  युवक  प्रशिक्षण प्राप्त  कर  रहे  उनमें  से  सभी  प्रथम  श्रेणी  के

 जब  लाशें  शेडो  यहां  तो  वह  इन  युवकों
 की

 योग्यता  देख  कर  बहुत  प्रभावित

 हुए  उन्होंने  यह  कहा  कि  यदि  यहां  के  प्रशिक्षकों  और  टेक्नीशियनों  का  यह  स्तर  है  तो
 मैं

 प्रतिवर्ष बिजली  के  भारी  उपकरणों  सम्बन्धी  ५०  करोड़  का  ठेका  करने  को  तैयार  हूं
 ।

 मूलतः  हम  ठेके  को
 ६

 करोड़  से  बड़ा  कर
 २५

 करोड़  करना  चाहते  किन्तु  वे  इस  पर  भी

 fat  भ्रंप्रेजी में
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 भ्र ौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 तैयार  नहीं  हुए
 ।

 तथापि  जब  उन्होंने  यहां  के  युवकों  की  योग्यता  देखी  तो  वह  ५०  करोड़

 रुपये  का  ठेका  करने  को  तैयार  हो  गये  ।  हमारे  टेक्नीशियनों  की  योग्यता  किसी  भी

 देश  के  टेक्नीशियनों से  कम  नहीं  है

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  में  हमने  उत्पादन  प्रौढ़  कुशलता  आन्दोलन  प्रारम्भ  किया

 vag  के  प्रशिक्षण  के  यहां  के  २२०  युवक  स्विस  युवकों  से  जो
 ८

 या  ay  काम  कर

 चुके  १०  प्रतिशत  अधिक  प्रमाणित  हुए
 ।

 तथापि  मैं  इस  सम्बन्ध में  सामान्यीकरण

 नहीं  करना  चाहता  हम  सभी  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण
 दे  रहे  हमने  इस  सम्बन्ध में  भी  अनुदेश

 जारी  कर  दिये  हैं  तथा  समायोजन  समिति  ने  भी  यह  निश्चय  कर  लिया  है  कि  अतिरिक्त

 प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ।  इससे  कारखानें  के  बाहर  भी  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी

 दोनों  में  ही  राष्ट्रीय  उपक्रमों  को  उनसे  लाभ  मिल  सकेगा  ।  हमारा  लक्ष्य  यह  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  ग्रसने  पृथक-पृथक  प्रशिक्षण  केन्द्र  शौर  संस्थायें  होनी  चाहियें  ।

 हम  कई  राष्ट्रीय  संस्थानों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  इनमें  से  एक  मशीनों  का

 रूपा कन  करने  के  लिये  रांची  में  भी  होगी  ।  इसका  नाम  केन्द्रीय  राष्ट्रीय  मशीन  रूपांकन

 संस्था  होगा  ।  विदेशी  टेक्नोलोजी  पर  ही  देव  के  लिये  निर्भर  करना  भारत  जैसे  देश

 के  लिये  लज्जाजनक  बात  है  |  निस्सन्देह  हम  विदेशी  टेक्नीकल  सहकारिता  का  स्वागत  करते

 तथापि  इसकी  एक  सीमा  होती  |  हम  विद्युत  तथा  यांत्रिक  संयंत्रों  के  लिए  स्वदेशी

 डिजायन कार  चाहते  हैं  ।  aa  हमने  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  है  कि  प्रत्येक  उपक्रम  का  अपना

 पृथक  डिजायनिंग  विभाग  उसका  एक  पृथक  प्रशिक्षण  केन्द्र  होगा  तथा  वे  आवश्यकता

 से  atare  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देंगे  जिससे  कि  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी क्षेत्र  की  भ्रथन्यवस्था

 भारतीय  इंजीनियरों  द्वारा  बनायें  गये  मूल  डिजायनों  से  लाभान्वित  हो  सके
 |

 कुछ  सदस्यों  ने  यह  प्रइन  उठाया  था  कि  ऋणों
 प्रौढ़

 में  का  कया  अनुपात

 इस  सम्बन्ध  में  यह  नीति  निर्मित  की  गयी  है  कि  किसी  उपक्रम  में
 लगायी  जाने  वाली  कुल  पूंजी

 का  एक  तिहाई  उद्योगों  अथवा  कारखाने  इत्यादि  में  लगाया  जायेगा  ।  तथापि  बैंकिंग  उद्योग  इस

 दृष्टिकोण  से  प्रभावित  नहीं  होते  क्योंकि  उनमें  निक्षेपों  तथा  झमाझम
 धन

 की  राशियां  बहुत

 बड़ी  होती  इस  पूंजी  का  एक  तिहाई  से  art  तक  म्रंशों  से  तथा
 दो

 तिहाई  से  arg  तक

 ऋण  के  रूप  में  लिया  जायेगा  ।  प्रधान  भ्रंश पूंजी  तथा  ऋणों  में  एक  तिहाई  से  दो  तिहाई  का

 रहेगा  ।  कुछ  मामलों  में  यह  प्रपात भ्छ्  राधा-प्राधा  जायेगा |  इस  सम्बन्ध  में

 हम  एक  सुत्र  निर्धारित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  भ्रंश  पूंजी  बहुत

 कम  हो  ate  ऋण  पूंजी  aga  म्यूजिक
 ।

 इससे  स्थिति  एकांगी  हो  जायेंगी
 ।  हमें  श्रमिक  पूंजी

 विनियोजन  भी  नहीं  करना  चाहिये  क्योंकि  ऐसे  मामलों  में  भी  राष्ट्र  की  पूंजी  भ्रनावश्यक

 रूप  से  भ्रवरूद्ध  नहीं  करनी  चाहिये  जहां  पर  कि  कार्यकारी  पूंजी  या  ऋण  या  eg  तरीकों

 से  किया  जा  सकता  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  दिलचस्पी  ली  है  उसके  लिये  मैं  उनका  कृतज्ञ  हुं  ।

 भविष्य  में  यदि  संभव  होगा  तो  हम  इस  विषय  की
 चर्चा

 के  लिये  श्र  wae  प्राप्त  करने

 का  प्रयत्न
 जिससे

 कि  हम  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों
 के

 सम्बन्ध  मंदसौर  अधिक
 विचार  कर

 सकें  ।  मुझे  उनकी  को  जान  कर  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  |  हम  सरकारी  क्षेत्र

 के  इन  उपक्रमों  में  जहां  कि  जनता  के  करोड़ों  रुपयें  लगे  हुए  सदैव  जागरूक  रहना  चाहते  हैं
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 कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मनु भाई

 जिससे  कि  वास्तविक  राष्ट्रीय  आय  दोनों  ही  मामलों  में  भ्रपेक्षित  परिणाम  प्राप्त

 हो  सके
 |

 fart  हरिश्चद्र  माथुर  :
 हम  माननीय  मंत्री जी  को  उनके  भाषण  के  लिये  धन्यवाद

 देते  हैं  यह  गव  का  विषय  है  कि  हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  की  जड़े  जम  रही  हैं  ।

 हमने  इस  क्षेत्र  की  आलोचना  की  तथापि  इसका  एकमात्र  उद्देश्य  यह  था  कि  सरकारी  क्षेत्र  श्र

 अधिक  सुदृढ़  हो  |

 में  माननीय  मंत्री  दौर  सभा  का  ध्यान  इस  ब्रोकर  आकर्षित  करना  चाहता  हं  कि  प्राक्कलन

 समिति ने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  २०वें  प्रतिवेदन  से  लेकर  ७३वें  प्रतिवेदन  तक  कुछ

 महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  तथापि  उनकी  ae  कुछ  ध्यान  नहीं  दिया  गया  wie  aaa  यह

 बताया  गया  कि  इन  उपक्रमों  का  समवाय  के  रूप  में  ही  प्रबन्ध  करना  was  wear  है  ।

 मेरा  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  जी  से  मतभेद  है  ।

 जहां  तक  पद  निवृत्त  झर  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  कर्मचारियों का  सम्बन्ध  है  में उनकी

 सेवायें  स्वीकार  करता  तथापि  मैं  इस  सम्बन्ध  में  प्रो०  ज़०  Fo  गालब्रेथ  का  कथन  उक्त

 करना  चाहता  हूं  ।  वह  यह  है  कि  असैनिक  अधिकारियों  को  छोटी  से  छोटी  कम्पनियों में  भी

 नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  सभा  के  कई  अन्य  सदस्यों  ने  भी  यही  राय  व्यक्त  की  थी  ।

 में  इस  बात  से  भी  सहमत  नहीं  हूं  कि  संसद  सदस्यों  को  इन  उपक्रमों  के  निदेशक

 बोर्ड  में  स्थान  दिया  इनमे ंसे  अधिकांश  कार्य  ऐसे  होते  हैं  जिन्हें  कोई  छोटा  सरकारी

 प्रतिकारी भी  कर  सकता  है

 झारखंड  के
 प्रतिनिधि  सदस्य  ने  एवरो  ७४८

 का
 लागत  मूल्य  पूछा  है

 way  इस

 विमान का  उत्पादन  ही  नहीं  हो  पाया  इसलिये  इसका  लागत  मलय  नहीं  जाना  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  हमारे  प्रतिरक्षा  उत्पादनों  का  है  धनक  मूल्य  तीन  वर्ष  में  १४  करोड़  से  बढ़

 कर  २६  करोड़  हो  इससे  हमारी  काफी  विदेशी  मुद्रा  की  भी  बचत  हुई  है  A  इस  बात

 से  सहमत  हुं  कि  हमें  तेल  की  खोज  को  सर्वप्रथम  पूर्ववतिता  देनी  क्योंकि  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  के  पन्त  तक  इसकी  खपत  बढ़  कर  १४०  लाख  एकक  हो  जायेगी  |  यदि  हम  इस  मामले

 में  पूर्ववतिता  प्रदान  नहीं  करेंगे  तो  हमें  १२५  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  प्रतिवर्ष

 व्यय  करनी  होगी  ।  जब  हम  जनता  की  कारों  का  उत्पादन  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  करने  जा  रहे

 हैं  तब  मोटर  गाड़ी  उद्योग  के  राष्ट्रीय करन  की  कोई  प्रावइ्यकता नहीं  है  ।

 में  ara  करता  हूं  कि  सरकार  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदनों  पर  गम्भीरता पु वेक  विचार

 कर  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  वे  निम्नलिखित  कार्यवाहियां  करें  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  संगठन  के  रूप  का  निश्चय  करने  के  लिये  किसी  व्यक्ति

 को  नियुक्त  किया  जाये  ।  प्रबन्ध  बोर्डों  का  पुनर्गठन  कर  उनके  स्थान  में  च्  की  संविहित

 समिति  बनायी  जा  ।  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  एक  वृहद  योजना  बना कर  हमारे
 समझा

 रखनी

 fas  sat
 में
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 कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 चाहिये  जिससे  कि  इन  उपक्रमों का  हमारे समक्ष  एक  स्पष्ट  चित्र  रहे  ।  इसके  श्रमिक

 श्र  औद्योगिक सेवायों  का  निर्माण  किया  जाये  ।  उनमें  वाणिज्यिक  तथा  प्रत्या स्मरण सम्बन्धी

 पाठ्यक्रम दिये  जायें

 ग्रस्त  में  में  श्री
 त०  बे

 विट्ठल  राव  की  इस  बात  का  समथेन  करता  हूं  कि  सरकारी
 क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  गेर-सरकारी  पूंजी  न  लगायी  जाये  क्योंकि  इसके  बहाने  गर-सरकारी  क्षेत्र  इस

 क्षेत्र  में  भी  अपने  हाथ  पसारेगा  ।  गर-सरकारी  पूंजी  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  न  किया

 जाये

 सभापति  महोदय  : रन  यह  हे  :

 यह  सभा  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्योगों  सम्बन्धी  प्राकादशान  जो  R&Ko

 को  सभा  पटल पर  रखा  गया  विचार  करती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 इसके  लोक-सभा  १५  १९६०  /  २४  १८८२  ):

 fi के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  हुई  ।
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